पं० मुन्दरलाल गंगेले द्वारा 
घुन्द्र ग्रिटिज्न ग्रेस, सागर, सी. पी. में मुद्रित । 
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भमाननाय श्षोभात्र्‌ १० एस, व्हाॉं, शाखल 
वा. प्‌ , एल. एल. वी., एम. एल. ए, 
वर्तमान शिक्षा मंत्री, 
सध्यप्रान्त ओर बरार; 


के 


आप 
कर कप्तलों में 
ज्न्ही के 
एक विनम्र आज्ञाकारी सेवक की यह ऋकृति 


सादर समर्पित । 


थच्यकार 


विषय-सू ची 


दूसरा भाग 
हु पृष्ठाझू 
अध्याय १:--प्रान्तीय शासन ( सन्‌ १६१६ ई० के 
अनुसार ) १४ प्रान्तों के नाम; गवनेर के 
मातहत के प्रान्त; चीफ़ कमिश्नरों के मसात- 
हत के प्रान्त; गवनरों की नियुक्ति; त्रिटिश 
बलुचिस्तान, छुग्रं, अजमेर मेरवाड़ा, अण्ड- 
मान का उपनिवेश, गवनेर तथा उनकी कार्य 
कारिणी सभा; गवनर ओर कार्य-कारिणी 
सभा के सदस्यों के सम्बन्ध; द्रैघशासन का 
आरम्भ, रक्तित विषय ओर हस्तान्तरित 
विषय, मंत्रियों की स्थिति, मंत्रियों ओर कार्य 
कारिणी-सभा के सदस्यों में, लमानता तथा 
असमानता;। विषयों का विभाजन, कुछ 
महत्वपूर्ण प्रान्तीय विषय; प्रान्तीय घारा- 
सभाओं की संख्या ( सन्‌ १६१९ ई० के ऐक्ट 
के अनुसार ) विभाग ओर अभ्यास के 
8. लिये प्रश्न । १-१२ 
[8 ५ 
अध्याय २:--प्रान्तीय-सरकार ( सन्‌ १९३५ ई० के 
ऐक्ट के अनुसार ); प्रान्तों में उत्तर दायित्व 
पूर्ण शासन; प्रान्तीय स्वतंत्रता किसे कहते हैं; 
प्रान्तीय स्वराज्य की विशेषताएँ, गवनेर; 
गवनरों के वार्षिक वेतन; मंत्रियों की सभा; १३-२४ 


हु 
५ 


प्रथम भारतीय सहिला मंत्री गवनेरों के प्रष्टाह्ल 
व्यक्तिगत अधिकार (7 78 क8०'आाणा); 
व्यक्तित निर्णय (॥70ए0७। ंप्रपे&- * 
7700 ); शासन सम्बन्धी अधिकार; कानून 
सम्बन्धी अधिकार; आर्थिक अधिकार; 
मतदाताओं की संख्या; वे जो चुनाव में 
भाग नहीं ले सकते; अभ्यास के प्रश्न । १३-२४ 
अध्योय ३:--प्रान्तीय घारा-सभा ( सन्‌ १९३५ ई० के 
ऐक्ट के अनुसार ), संगठन; प्रान्तीय धारा- 
सभाएँ; सभाओं की आयु; स्पीकर, कोरस, 
सदस्यों के अधिकार, सदस्यता के लिये 
अयोग्यताएँ; प्रान्तीय धारा-सभा के 
अधिकार, आ्थिक विपयों पर नियंत्रण, 
बजट; नया शासन; प्रान्तों का उत्तर दायित्व 
पूर्ण शासन, ओर गवर्नर के अस्थायी कानून 
दा प्रकार के; गवर्नर के ऐक्ट; चीफ-कमसि- 
श्नर के प्रान्त; मध्यप्रदेश ओर वरार की 
लजिस्तटिव असेम्बल्ली के सदस्य हाने के 
लिये याग्यताएँ; सन्‌ १६२४ ३० के ऐक्ट के 
अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं का 
नक्शा ओर प्रश्न | २४-४१ 
अध्याय ४:--नयर विधान के अनुसार प्रान्तोय विपय; 
नय विधान के अनुसार संयुक्त विषयों की 
/... सूची, संघीय विपय ओर प्रश्न | 
अध्याय ५:--भारत सरकार ( सन्‌ १९१९ ई० के ऐक्ट 
(ञअ ) के अनुसार ) गवनर-जनरल, गवने र-जन- पए८-७० 


3२-४७ 


डरे 


रल के अधिकार, (शासन, आथिक ओर पृष्ठाड 
कानून सम्बन्धी अधिकार ); गवनेर-जनरल 
की काय-कारिणी सभा, सभा का अधिवेशन 
क्रायं विभाग; केन्द्रीय सेक्रेटरियट; शासन 
विपय, भारत सरकार का प्रान्तीय सरकारों 
के साथ सम्बन्ध; अवस्था-परिवर्तेन-कालिक 
व्यवस्था, केन्द्रोय ओर प्रान्तीयः सरकारों के 

४ आपके झुख्य साधन, ओर प्रश्न | छघ-७० 
अध्याय ४:--भारत सरकार ( सन १६३५ ई० के ऐक्ट 
(ब ) के अनुसार ), संघ सरकार की स्थापना, गव॒- 
नर-जनरल ओर वाइस राय, आर्थिक सला- 
हकार, ऐड-बाकेट जनरल, रक्षित विपय, 
कुछ रक्षित विपय, गवर्नेर-जनरल के विशेष 
उत्तर दायित्व के विपय, भारत सरकार 
तथा प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध; गवनर 
जनरल के अधिकार ( कानूनी, आथिक 
ओर शासन सम्बन्धी अधिकार ), नसीहत- 

नामा ओर अभ्यास के लिये प्रश्न । ७१-८१ 
अध्याय ६:--देशी रियासतें; त्रिटिश सरकार ओर 
देशी राश्यों का सम्बन्ध; सहाराती विक्टो- 
रिया; रियासतों की श्रेणी; पोलिटिकल रेजि- 
डेन्ट ओर एजेन्ट; देशी राज्यों का ब्रिटिश 
सरकार के प्रति कर्तेठ्य; ब्रिटिश सरकार के 
देशी राज्यों के प्रति कतंव्य; ब्रिटिश सरकार 
और देशी राज्यों के भीतर मामलों में हम्त- 

क्षेप; नरेन्द्रमण्डल, बटखर कमेटी ओर देशो ८०-१०३ 


2 


रिथासतें, देशी राज्यों का शासन, सव्‌ एछ्ाक 
१६३४ ४० का विधान; देशी रियासतें; प्रजा 
के प्रति देशी नरेशों का कतंव्य | प्रश्न. 5२-१०३ 


| श हि 
हा टरँ 


अध्याय ७:--भारत मंत्री ( सन्‌ १६१५९ एक्ट के 
अनसार ) मंत्री मण्डल का चुनाव; त्रादश 
सम्राट ओर भसारतव॒प; भारतमंत्री, भारत 
मंत्री के काये। भारतमंत्री आर उसकी 
इण्डिया क्रॉसिल; इण्डिया कोसिल की डउप- 
योगिता; इण्डिया आफिस; भारतमंत्री का 
भारत सरकार के साथ सम्बन्ध; हाई 
कमिश्तर-फार-इण्डिया, सारत-मंत्री ओर 
इण्डिया कॉखिल (सन्‌ १९३१५ ई० के एक्ट 
के अनुसार) इण्डिया कीसिल, हाई कमिश्नर 
फार इडिया ( सन्‌ १९३४ इ० के ऐंक्ट के 

अनुसार ) आवश्यक सुचना, प्रश्न | १०४-११५९ 
अध्याय ८:--नागरिक जीवन को समस्यायें--कानन 
(अर ) बनाना, छाटी सभा का संगठन-दो सभाओं 
से लाभ, बड़ी सभा से हानि, धारा-सभा के 
काय; धारा-सभाओं के सबप्रिय होने की 
आवश्यकता, भारतोय धारा-सभाओं की 
वृद्धि आर विकास, पिट का इण्डिया ऐक्ट 

( (८८४ ३० ), सन १८३३ 

पत्र, सन्‌ श्८ 

१८६०५ इ० का 


इ० का आज्ञा- 
4 ३० का आज्ञापत्र, सन 
ण्डियन कौसिल ऐक्ट, भार- 
ताय घारा-सभ्ा, सन्‌ १८६२ ४8० का इण्डि-- 
यत्- कॉसल-एक्ट, सन १९०६ ई० का १२०-१६३ 


न 


कोंसिल ऐक्ट या मार्ले-मिन्टो सुधार, मार्ले- प्ृष्ठाक्ू 
'मिन्‍्टो सुधारों के गुण दोष, सन्‌ १६१० ई० 
का सुधार ऐक्ट; भारतीय घारा-सभा, 
दोनों सभाओं का सम्बन्ध; प्रेसीडेण्ट; 
भारतीय घारा-सभा सन्‌ १६१६ ई० के 
अनुसार; राज्य परिषद्‌ सन्‌ १६१६ ई० के 
अनुसार; राज्य परिषद और भारतीय धारा- 
सभा के मतदाताओं की योग्यता; भारतीय 
घारा-सभा के मेस्‍्बरों के अधिकार, भार- 
तीय-धाश-सभा का अधिकार क्षेत्र; मसविदों 
के प्रकार, भारतीय धारा-सभा का काये- 
क्रम; बजट, सन्‌ १९१६ ई० के ऐक्ट के 
अनुसार प्रान्तीय सभाओं के सदस्यों की 
संख्या; छुल सन्‌ १९३४५ ६० का गवनेमेण्ट 
आफ इण्डिया ऐक्ट संघीय राज्य परिपद, 
संघीय व्यवस्थापिका सभा, नक्शा फेड- 
रल असेम्बली के मेम्बरों का, त्रिटिश भारत 
की २५० जगहों का बटवारा, संघ-सरकार 
के कानून बनाने के अधिकार, अवशिष्ट 

अधिकार ओर प्रश्न । -.. १२०-१६३ 
अध्याय ८:--कर ओर सरकारी आय-व्यय, राज्यों 
(ब ) की आय के कुछ साधन; कर क्या है; कर 
ओर फीस, कर के प्रकार, कर के 'सिद्धांन्‍्त, 
कर लगाने में न्याय, भारत-सरकार की 
आय के प्रमुख साधन, अन्य साधन, आय 
बजट ( १६३५-१६ ई० ) सावंजनिक ऋणशण, 

भेद, ऋण, परिशोष, ओर प्रश्न । १७४-१८७ 


डे 


प्रध्याय ८:--मालगुजारी; जमीन पर अधिकार; रैयत- श्छाऊ 
(स) बारी; उसके गुण-दोप; जमीन्दारी प्रथा; 
स्थायी. वनन्‍्दोबस्त;। शुण-दोप$ कास्तकारी 
कानून; आय के अन्य साथन) भूमिकर 
लगाने के सिद्धान्त | रै८घ८घ-१६२ 
ध्रध्याय ८:--प्रान्चीय सरकार की आय के साधन 
(ड) नया विधान और सरकारी आय; सध्यप्रान्त 
ओर बरार का अनुमानित आय ओर व्यय 
का व्यारा नक्शा द्वारा | प्रश्न । १६३-२०० 
कुछ जानने योग्य वार्तें:--राज्य परिषद के स० प्र० आर 
बरार के सदस्यों के नाम; भारतीय धारा- 
सभा के म० प्रा० आर वरार के सदस्यों के 
नाम; स० प्रा० ओर बरार के गवनेर आर 
लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों की नामा- 
बली; नई प्रान्तिक असेम्बली आर लेजिस्ले- 
टिव कॉसिल ( सन्‌ १६१६ ई० ) के सदस्यों 
की संख्या की तुलना; ग्रामीणों का ऋण; 
एकाकी हस्तान्तरित सताधिकार; सी. पी. 
सरकार के सामस्प्रदायिकता को रोकने के 
उपाय; छुछ ज्ञातव्य बातें; कांग्रेखों प्रान्तों के 
प्रधान मंत्रियों के नाम; गेर कांग्रेसी प्रांन्तों के 
प्रधान मंत्रियों के नाम; छुछ नई नियुक्तियां; 
तानाशाही; ग्ज्ञातंत्र; सी, पी. गजट से; 
नागपुर हाईस्कूल सर्टीफिक्रेट परीक्षा पत्र 


सन्‌ १६३०, १६३८ ओर १६३६ | २०१-२३२ 
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प्रत्तत पस्तक मध्यग्रदेश तथा वरार के नवीन शिक्षाक्रम के 
अनुसार हॉई-स्कूल की कक्षा ६ से // तक के लिये लिखी गईं है । 
इस पुस्तक की कुछ विशेषतीएँ ये हः-भाषा सरल आर 
सुवोध है जो वालकों की समझ में जल्दी आवेगी। पारिडित्य का 
ग्रदर्शन किसी स्थान पर नहीं किया गया हैं । 

लेखकजी बिषयान्तर कहीं नहीं हुए हैं । कोई वात अनर्गल 
नहीं हे | विषय का ज्ञान पृर्ण कराने के हेतु जो उदाहरण कहीं कहीं 
चुने गये हैं, वें बहुत ही उचित है| परिनाषाएँ स्पष्ट रीति 
से लिखी गईं हैं। इन सब विशेषताओं का उद्देश विपय को 
मनोरंजन वनाने का ही नहीं, वल्कि उसे उपदंशपुण! बनाने का भी है 
ओर इस ग्रयल में लेखकजी को पूर्ण सफलता मिल्ली हे | 


अभ्यासा4 जो प्रश्न अंत में दिये हैँ उनसे भी बालकों को 
अधिक लाभ होगा | मेर/ समझ में नायरिक-शास्त्र के सम्बन्ध सें 
काइ पुस्तक शालाओं के विद्यार्थियों के लिये इतनी उपयोगी 


नहीं हैँ जितनी कि यह और इस कार्य के लिये मे श्री सिद्धनारायण 
जी को बधाई देता हूँ । 


लस्लूराम तिवारी 
सागर 


मे. ए., एल, टी.ढ, टी, डी., ( लंदन ) 
रे!-ट-रेट हेडमास्ट 
हेड्मास्टर, 


गवर्नमेण्ट हाईस्कूल, सागर, सी. पी. 


> 


निवेदन । 


मध्यप्रदेश ओर बरार के शिक्षा-विभाग ने हाईस्कूल की 
कक्षाओं के लिये भी पाछ्य-क्रम में नागरिक-शासत्र (>ए7०8) 
एक विषय निर्धारित किया है। विपय नया होने के कारण 
इस विषय पर अभी कोई ऐसो पुस्तक हिन्दी में नहीं है, जिसमें 
निधोरित शिक्षा-क्रम के अनुसार सब विपयों का पूरा पूरा, 
विपयानुकूल, ओर अप-दू-डेट वर्णन मिलता हो । 


पुस्तक के अभाव के कारण विद्यार्थियों ओर शिक्षकों दोनों 
को बहुत कठिनाई होती थी । इस कमी को दूर करने के लियेही 
इस पुस्तक की रचना को गई है.। इसके लिये में सध्य- 
प्रान्त के शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर-आफ-पव्लिक-इंस्ट्रक्शन 
को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे हिन्दी में सिविक्स 
पर पुस्तक लिखने की आज्ञा प्रदान की । 


नागरिक-शाखत्र, दर्शन-शाखस्त्र, राजनीति-शाखत्र, अथे-शाख्र, 
विज्ञन, और गणित शात्र कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिनका ज्ञान 
बिना गुरु के होना कठिन है | यह पुस्तक यदि शिक्षक 
के पढ़ाये पाठ को समझने ओर हृदयज्भम करने में विद्यार्थियों 
की सहायक हो सकी, तो इसका उद्देश पूर्ण होजाता है । 


पुस्तक तीन भागों में विभक्त की गई है ओर वे क्रमश 

नवोीं, दशर्वी ओर ग्यारवीं कक्षाओं के लिये, निर्धारित-क्रम के 

अनुसार लिखी गयी है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में कुछ 
ब् ९ में (ः 

अभ्यास के लिये प्रश्न, जिनमें नागपुर-बो्डे के प्रश्न भी 

हैं, जिनसे विद्याथियों को पढ़े हुए पाठ की मझुख्य-मुख्य 

बातों को एकवार फिर सोचना पड़े ओर परीक्षोपयोगी 


| 


श्री होथें, जाड़ दिये गये हूँ | किन्तु विद्याथियां की 
उन्हीं प्रश्नों पर ही विलकुल्न निर्भर नहीं रहना चाहिये । 
द्वितीय भाग के अन्त में नागपुर बोड के इ साल क प्रश्न 


अलग से दे दिये गये हूँ । 


९? 


में अपने दयात्ु, उत्सादी, उदार ओर शिक्षा-प्रेमी 
हेड मास्टर श्रीमान पं० लल्छराम जी तिवारी, एम, ए., एल« 
दी., टी, डी., ( ह्ंदन ) के प्रति, जिन्होंने इस पुस्तक की 
भूमिका लिखने की कृपा की है, अपनी ऋृतज्ञता प्रकट करना 
अपना , परम कतेव्य सममभता हूँ | 


अन्त में में अपने उत्साही, शिक्षा-प्रेमी भाई सुन्दरल्ालजी 
गेंगले के प्रति अपनी छृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने 
इस पुस्तक का अथक परिश्रम के साथ बहुत ही अल्प-काल 
में उत्तम छपाई ओर सफाई के साथ अपने “ सुन्दर प्रेस 
सागर, ” से सुद्रित कराया । 


इस पुस्तक के लिखने में जिन-जिन ग्रंथों ओर पत्र- 
पत्रिकाओं से, जिनकी सूंची अन्यत्र दींगई है, मुके किसी 


रूप में सहायता मिली है, उनके लिये में अपनी कृतनता उनके 
लेखकों के प्रति प्रकट करता हैं | 


८; 


यदि कोई अध्यापक महाशय इस परतक को अधिक 
उपयांगो बनाते की दृष्टि से सुधार की बात लिख भेजने की 
कृपा करगे, ता में उनका अत्यन्त कृतज्ष बनेंगा ओर दसरे 
संस्करण के समय उन पर सह विचार करूँगा । 


गापालगद्ध $ सागर । 


हे रे विनीत-- 
5? जून, सच १६३६ ६० | 


लेखक 


दो शब्द 





मध्यप्रान्त के शिक्षा-विभाग को * धन्यवाद देता हूँ कि 
उसने हाई-स्कूलों के लिये भी “ नागरिक-शासत्र ? का - विषय 
पाठ्य-क्रम में निर्धारित कर दिया हे । 


यह पुस्तक हाई-स्कूल की दसवीं कक्षा के लिये नूतन 
शिक्षा-क्रम (सन्‌ १६४७० ओर १६४१) के अनुसार लिखी 
गई है! प्रथम ओर तीसरा भाग प्रकाशित हो चुके हैं। 

पुस्तक विद्याथियों के लिये लिखी गई है, लेकिन यह 
सर्व-साधारण के लिये भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि 
इसके विपय ऐसे हैं (फेडरेशन, प्रान्तीय स्वाराज्य, देशीरियासतें, 
कर, बन्दोबस्त, केन्द्रीय ओर प्रान्तोय सरकारों के आयके साधन, 
प्रान्तीय तथा केन्द्रीय. धारा-सभाएँ इत्यादि ) जो सामान 
रूप से प्रत्येक नागरिक के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं । 

लेखक महोदय के विपय में केवल इतना लिख देना 
पर्याप्त होगा कि आप इस प्रान्त के गवनमेन्ट हाईस्कूलों की 
दसवीं ओर ग्यारवीं कक्षाओं के विद्याथियों को अंग्रेजी, हिन्दी, 
इतिहास, ओर नागरिक-शास्त्र लगभग १९ वर्षों से पढ़ाते 
हैं ओर आप एडिनवर्ग युनिवर्सिटी, ग्रेट ब्रिटेन की टो. डी 
( क्वांस ) के विद्यार्थी भी रह चुके हैं, किन्तु स्वास्थ खराब होने 
से सेशन पूर्ण होने के पूव ही भारत वापस आजाना पड़ा । 
आप अलीगढ़ युनिवसिटी के ला (क्लास ) के विद्यार्थी भी 
रह चुके हैं । " 

प्रायः समस्त भारतवषे,' स्कौटलेन्ड; इंग्लेण्ड, फ्रान्स, 
स्विटजरलेण्ड, इटली, कैरो, एडन इत्यादि देशों का आपने 


अमण भी किया हे | देश के धुंसूवर विद्वानों से जेसे 
प्रो० यादूतनाथ सरकार; ग्रो० पी० शेशाद्री; वा, श्रो प्रकाश, 
वार-एट-ला, एस, एल. ए, ( केन्द्रीय ) आचाय कृपलानी; 
प्रो” भ्रुव; माननीय बाबू सम्पूर्णानन्‍द, वर्तमान शिक्षा मंत्री, 
यू० पी० इत्यादि से आपको शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ हे । 


इस पुस्तक के भूमिका लेखक गवनेमेन्ट हाईस्कूल सागर 
के हेडमाम्टर श्रीमान्‌ प॑० लल्छराम जी तिवारी एम. ए., 
एल, टी., टी. डी., ( लंदन ) 6। आपकी इस कृपा के लिये 


॥०.-:-4 


में बहुत ही आभारी हूँ । 
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धन्य ७ 6५६7६ 000 


प्रान्तीय-शांसन 


( सन्‌ १९१६ ३० के ऐक्ट के अनुसार ) 
हिन्दुस्तान शासन के सुभीते के लिये १४ प्रान्तों में 
विभक्त कियां गया है और उनके नाम इस प्रकार हैं।-- 


(१) बंगाल, (२) मद्रास, (३) बम्बई 
(४) संयक्तप्रान्त आगरा ओर अवध, (४) पंजाब, (६) बिहार 
ओर उड़ीसा, (७) भध्यप्रदेश ओर घरार, (८) बसों, 
(६ ) पश्चिमोत्तर प्रदेश, (१०) दिल्ली, (११) ब्रिटिश- 
बलुचिस्तान (१२) अजमेर-मेरवाड़ा, . ( १३ ) कुर्ग, 
( १४ ) अन्डमान ओर निकोबार, (१४५) आसाम | 


इन प्रान्तों को शासन की दृष्टि से तोन भागों में 
विभक्त किया गया है।-- 


(अ ) गवनेर के मातहत के प्रान्तः--( १) बंगाल, 
(२) मद्रास, (३) बम्बई, (४) संयुक्तप्रदेश, ( ४) पंजाब, 
(६) बिहार ओर उड़ीसा, (७) मध्यप्रदेश और बरार, 
(८) बमों; (सन्‌ १६२२ ई० में हुआ ) और (६) आसाम | 


२ 


हि 


(व) चीफ कमिश्नरों के मातहत के प्रान्त/-7 
(१) पश्चिसोत्तर प्रदेश, (२) त्रिटिश वल्लुचिम्तान, (३) दिल्ली, 
(४) अजमेर-मेरबराड़ा, (४) कुग, ओर (६) अन्डमान हढोप | 


(स) सन्‌ १६२२ ६० से वर्मा एक गवनेर का प्रान्त वन 
गया और इसके पूर्व वह ल्ेफ्टिनेन्टनगावनर के मातहत में था | 


गबर्नरों की नियक्तिः--वँंगाल) मद्रास और बम्बई को 
हि 

अहाता कहते हैं। यहाँ के गवर्नरों के पद तथा अधिकार 

दूसरे गबनरों से अधिक हैं । 
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2 ४00७) | दूसरे प्रान्तों के 
22 गबनर बादशाह द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैं, किन्तु उनकी 
नियुक्ति गवरनर-जनरल की 
गय से की जाती है ओर ये 
22 लोग इण्डियन सिविल सर्विस 
५ 22. + कमचारी होते हें । बंगाल, 

2 02८.2. मद्रास ओर वन्चई के गवर्नरों 
" &< ८28 की : तनख्याह अधिक रहती 
सध्यप्रान्त और बरार के बतमान गवनर। है! ! इन अहातों के गवनरों 
को सीधे भारत-सचिव के साथ पत्र व्यवहार करने की 
अनुमति है | वे गवर्नर-जनरल के हुक्म के खिलाफ 
भारत-सचिव के पास अपील कर सकते हैं। जब गवर्नर- 
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जनरल का स्थान थोड़े समय के लिये खाली होता है, तब 
प्रेसीडिन्सी के गवनर इस स्थान पर नियुक्त किये जाते हैं. । 
कानूनन गवरनेरों का कार्य-काल निर्धारित नहीं है, किन्तु ये 
पांच वर्ष के लिये नियुक्त होते हैं । प्रेसीडेंसियों के गवनेर 
“इण्डियन सिविल सर्विस” के कम चारी नहीं होते | ये इँग्लैण्ड 
के प्रसिद्ध राजनीतिज या राजनेतिक दल के सदस्य होते हैं । 
प्रत्येक गबनेर के प्रान्त में एक घारा-सभा होती है तथा 
एक प्रतबन्ध-का रिणी-प्तभा । प्रबन्ध-कारिणी सभा के सदस्य भी 
बादशाह द्वारा, गवनेर-जनरल की सिफारिश पर, नियुक्त किये 
जाते हैं। चीफ-कमिश्नर, सपरिपद्-गवनर-जनरल द्वारा नियत 
किये जाते हैं। इनको गवरनेर-जनरल के हुक्म के अनुसार 
शासन करना पड़ता है | इनके प्रान्तों के शासन की जिम्मेदारी 
गवर्नर-ज्ननरल पर है | चीफ़कमिश्नर तो एजेन्ट सात्र हैं। कु 
में धारा-सभा है। पश्चिमोत्तर श्रान्त में एक मंत्री ओर एक 
एक्ज़ीक्यूटिव मेम्बर की व्यवस्था की गई है। पश्चिमोत्तर 
प्रान्त गवनेर का प्रान्त सन्‌ १६३२ ६० में बना ओर बर्मा सन्‌ 
१६२२ ईं० में । ह 
लेफ्टिनेंट-गवरनेर सिफे बर्मा में था, किन्तु सन्‌ १६२२ ई० 
में वह भी गवनेर का प्रांन्त बना दिया गया। 
लेफ्टिनेंट-गवर्नर की नियुक्ति सपरिपद्‌-गवर्नर-जनरल 
बादशाह की स्वीकृति से' करते हैं। इस पद पर नियुक्ति के 
लिये १० साल की पूव नोकरी होनी चाहिये। इनकी सहायता 
के लिये प्रबन्ध कारिणी सभा होती है ओर इन सभासदों 
की नियुक्ति गवर्नेर-जनरल बादशाह की स्वीकृति से करते हैं । 
सपरिपद-गवर्नेर-जनरल को सपरिपद-सारत-सचिव की पूर्व 
स्वीकृति से प्रान्तों की सीमा में रदोबदल करने का अधिकार है। 


् 


व्रिटिश बलुचिस्तान! --यह प्रान्त सच्‌ १८८७ ३० में बना 
5 यार यहां का शासन प्रवन्ध त्रिटिश-बलुचिस्तान के एजेन्ट- 
टू-दी-गवनर-जनरज्न” द्वाया होता है| 


कुंग+---अग सन 7८३४ ई० सर त्रटश-सरकार के सातहत 

ह। यहाँ का शासन-अवन्ध भारत रत सरकार के विदेशी तथा 
धजनतिक मुहकरम के अधिकार सें | संसूर के रेजीडेन्ट 
रा इसका शासन हाता है | इस तरह से बह यहाँ का 
वाक-कमेश्तर कहलाता है | 


4 


(९ 

अजमर-मरवाड़ा;-...यहाँ का शासन एजेन्ट-2 दी-गवनेर- 
जनरल राजपृताना द्वारा होता है ओर अजमेर इनकी 
"जिधानी ह। इस ग्रान्त भें यह चाफ-कसिश्नर को हेसियत 


थ् 


से शासन करते हु | 


>वान का उपनिवेश/---सन्‌ १८१८ इं० से लम्बा सजा 
के कदी यहाँ भेजे जात हू। यहाँ का शासन भारत-स रकार के 
प्रहणवेभाग द्वारा होता ८ पाटंब्लेयर का सुपरिन्टेडेंट 
( >पथ१७/७७१७३६ रण (१९३५ /06/0७767६ » यहाँ का 
शासक होता है | हाल ही में इसे बन्द करने का प्रस्ताव 
पड़ा थाग-सभा में अपास्थत हुआ था किन्तु गवनर-जनरत् 
दरार बह प्रस्ताव नासजूर कर दिया गया । 


गवनर तथा उनकी कायकारिणी सभा:-प्रत्येक गवर्नर 
का सच या के लय एक क्रायका रणोऊि सभा रहता ह€। काय- 
परिणी सभा के मेंबसे थे संख्या कोई निश्चित नहीं है | 


जा 


इनकी ५ 8 छ. [4 " 
भारत-सचिध "पका संख्या निश्चित करते हूँ, किन्तु इसकी 
जया चार से अधिक नहीं हाती । ६ की 


नह 


भारत-सचिव द्वारा पालिसेन्ट के समक्ष जिम्मेदार होते हैं । 
इनकी सभा का सभापति गबनेर या गवनर द्वारा निर्धारित 
कोई मेंवर हाता है । इनके जिम्मे शासन के कु विभाग होते 
हैं । कानन में ऐसी कोई शर्ते नही जिसके अनुसार हिन्दुस्तानी 
सदस्य का होना अनिवाये हो, किन्तु लोकाचार में आधे 
मेम्बर हिन्दुस्तानी होते हैं। 


गवनेर ओर काय-कारिणी सभा के सदस्यों के संचंध--- 

गवनेर और कार्यकारिणी सभा के सदस्यों को मिलाकर 
सपरिपद-गवर्लेर कहते हैं. । गवर्नेर को बहुमत के निर्णय को 
मानना पड़ता है ओर यदि दोनों पक्ष में मेम्बरों की संख्या 
वरावर हो, तो गवनेरों को अतिरिक्त बोट देने का ( 098#7९ 
००४७ ) अधिकार प्रपप्त है। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर 
खास खास माकों पर गवनर उनकी राय के अनुसार कार्य 
करने के लिये बाध्य नहीं है । गवनंर तथा सदस्यों के कामों 
पर गवर्नेर-जनरल को नियंत्रण, निरीक्षण ओर सलाह देने 
का पूर्ण अधिकार है । 


हंध शासन (५ 0श४५ी॥ ) का आरम्भ 


मदन बी. टी 


सन्‌ १९१९ ३० के सुधार-ऐक्ट के अन्लुसार प्राँतीय 
विषय दो भागों में विभाजित किये गये हैं।--- 
(१) रक्षित विपय ( 06897ए७ते 5प्रश]|ं०४ं४ ) ओर 
(२) हस्तान्तरित विपय ( ॥7७॥8०780 5प्रीजुं००8 ) ॥ 
रक्षित विषयों का शासन गवनेर कार्य-कारिणी सभा के 

सदस्यों की सहायता से करता है ओर हस्तान्तरित विषयों 

का प्रबन्ध मंत्रियों की सहायता से करता है । प्रान्तों में 


६ 


मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई हे, किन्तु बढ़े प्रान्तों में 
३ और छोटे प्रान्तों में २ मंत्री नियुक्त किये गये ह। मंत्रीगण 
गवबेर द्वारा प्रॉँतीय बार-सभा के चुने हुए मेंबरों में से चुन 
जाते हैं। यदि मंत्री धारा-सभा का मेंबर नहीं है, तो उसे 
छः माह के अंदर किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो 
जाना चाहिये, नहीं ता बह मंत्री नहीं रह सकता। मंत्री की 
अवधि गवनर की इच्छा पर निर्भर रहती ह । इनका वेतन 
उतना ही होता है. जितना कि कार्यकारिणी सभा के सदस्य 
का । इनको गवर्नर और घारगा-सभा दानों को प्रसन्न रखना 
पड़ता है । हस्तान्तरित थिपयां में गवनंर उनकी राय के 
अनुसार कार्य करता है, किन्तु उनकी राय को मानने के 
लिये बह बाध्य नहीं | इनकी स्थिति एक प्रकार से सलाहगीर 
के अनुसार हे । उनकी सलाह मानी जाय या नहीं यह 
गवरनेर पर निर्भर है | इस प्रकार के ग्रॉतीय शासन प्रणाली 
का द्रध-शासन' (072०9) कहते हैं । इस प्रकार सन्‌ 
१६१५ ३० के मुधार ऐक्ट के अनुसार कुछ परिमाण में 
प्रातों मं उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित हुआ |! वास्तविक 
उत्तरदायित्व इसी बात में है क्रि मंत्रीगण चुने हुए सदस्यों 
में सेहीहो सकते हैं | इनकी नियुक्ति गवरनर द्वारा होती 
है तथा उसके ढारा ये लोग अपने पद से हटाये सी जा सकते 
हूँ। मंत्रियों का वेतन असेम्बली निश्चित करती है और फिर 
यह्‌ वेतन मंत्री के कार्य-काल में घट चढ़ नहीं सकता । 
[ असम्बली के निर्णय के अनुसार सदस्यों को अब वेवन 
मिलता हैं। नये विधान के अनुसार ] 


५... इनके वेतन में कसी करने का अधिकार धारा-सप्ा को प्राप्त 
ह। प्रत्येक मिनिस्टर के मातहत कुछ विपय शासन के लिये 


हि 


रखे जाते हैं| प्रत्येक मिनिस्टर सिर्फ अपने विभाग के काये 
के लिये उत्तरदायी होता है । संयुक्त उत्तरदायित्व नहीं है । 
मंत्रियों की स्थिति;--मंत्रियों की स्थिति सदैव डााँडोल 
रहती है, क्योंकि इनको दो मालिकों को खुश करना पड़ता 
हे, जो कि वहुत कठिन है। गवनेर जब चाहे तब उनको 
पद से हटा सकता है। यदि मंत्री अपने पद पर बना रहना 
चाहता है, तो उसे गवरनर को सदेव प्रसन्न रखना चाहिये। यदि 
मिनिस्टर्स दबंग हुए. तो उनको अपनी योग्यता का परिचय 
देने का मोका नहीं मिलता, क्‍योंकि उनकी राय गवनेर से 
नहीं मिलती । उनके अधिकार परिमित हैं। वे अपने 
अधिकारों का धनाभाव के कारण सदुपयोग नहीं कर सकते 
ओर धारा-सभा के अन्य सदस्यों को प्रसन्न नहीं कर सकते। 
धारा-सभा को उनके वेतन में कमी करने तथा उन पर 
अविश्वास का प्रस्ताव पास करने का अधिकार हे'। 


+ त्रियों बे रे । में 
मंत्रियों ओर काय-कारिणी-सभा के सदस्यों में 
समानता तथा असमानता।-- 
० _ हक 5 एः न 
इन दोनों में नियुक्ति, कायेकाल, वेतन यचनंर से संबंध 
सथा धारा-सभा के साथ के संबंधों में, भिन्नता पाई जाती हे । 
नियुक्ति;--फार्यकारिणी-सभा के सदस्य गवनेर-जनरल 
की सिफारिश पर सम्राट द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । 
कार्यकाल;- ऊार्यकारिणी-सभा के सदस्य पांच वर्ष के 
लिये होते हैं ओर मंत्री सिर्फतीन वर्ष के लिये । यदि वे 
गवनर वथा धारा-सभा को बराबर प्रसन्‍न रख सके तो, 
अन्यथा नहीं । 


है रंडी 
। 


बेतनू--कार्यकारिणी सभा के सदस्यों का वेतन भारत- 
सचिव द्वारा निश्चित किया जाता है ओर इसके लिय 


छः 


धागा-सभा का सजुरा का आवश्यकता नहीं है, किन्तु मात्तस्टस 
क्र वेतन में कमी करने का अधिकार घारा-सभा को हैं। 


उत्तरदायित्न--कार्य-कऋरिणी-सभा के सदस्य अपने काय 
के लिय भारत-सचिव के प्रति जिम्मेदार होते है. आर मंत्री 
गवर्नर आर घारा-समा दोनों के प्रति । मंत्रियों की कोई सभा 
नहीं हाती | वे अपन विभाग के लिये ही उत्तरदायी होते हैं । 
संयुक्त उत्तरदायित्व का विज्ञकुल अभाव है | मंत्रियों का 
एक राजनतिक दल का होना आवश्यक नहीं है। हस्तान्तरित 
विपयों के शासन का उत्तरदायित्व गवर्नर पर है ओर रक्षित 


विपयों के शासन का उत्तरदायित्व भारत-सरकार के ऊपर 
अवलम्बित है | 


विपया का व्ाजन 


सन्‌ १९१६ ६० के मुधार एक्ट के अनुसार शासन 
संबंधी विपय दो भागों में बांट गय हैं. (९) केन्द्रोय विपय 
आर (२) प्रान्तीय विषय | प्रान्तीय विपय दो भागों म॑ विभक्त 
हें (१) रक्षित विषय आर (२) हस्तान्तरित विपय | कुल प्रान्तीय 
विपय ४र्‌ इनसे कुछ रक़ित हैँ तथा ऋछ हस्तान्तरिन | 
नय विधान में विपय तोन भागों में बाँटे गये हैं. । (९) संघीय 
विषय, (२) संयुक्त बिपयय ओर (३) प्रांतीय विपय। संघ 
सरकार संवाय विपयों पर, प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय बिपयों 


है) आर संयुक्त विपयां पर दानों में से कोई भी कानन 


वना सकती है | ( उनकी सूची आसे दी गई है ) 


६ 


कुछ महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं।-- 


रक्तित विपय । 


6 <#0. /६ 


री 


. जंगल । 


पुलिस | १ 
जेल र्‌ 
न्याय विभाग | 2] 
आधिक विपय और छठ 


लोकल आइडिट । 


लगान संबंधी व्यवस्था | ४. 
फेक्टरियों की देखरेख | ६. 


यूरोपियनों की शिक्षा । 


अकाल निवारण | 
सिंचाई और नहरें । 


5५५ 


प्रान्तीयः धारासभाओं के 


| 


१०, 


हस्तान्तरित विषय | 


, स्थानीय स्व॒राज्य संस्थाएँ। 
. हिन्दुस्तानियों की शिक्षा । 
, व्यवसाय की जन्नति। 

., सार्वजनिक स्वास्थ्य ओर 


सफाई | 
दइवादारू का प्रबन्ध । 
पव्लिक बक्से । 


, कृषि तथा मछलियों से लाभ 


होने के स्थानों का प्रबन्ध । 
हायक साख समितियाँ | 

रजिस्ट्रेशन । 

आबकारी । 


सदस्यों की संख्या सन्‌ 


१९१५९ ३० के सुधार-ऐक्ट के अनुसार इस प्रकार है-- 


१. 'चंगाल 5 १४५ 
३. बम्बई ८ १११ 
४. चर्मा - १०३ 
७, पंजाब ८ एरे 
६. आसासम -> ४रे 


मद्रास ८ १ 
संयुक्तप्रंत- ११८ 
बिहार उडीसा--ध८ 
मध्यप्रदेश ८5 ७० 
पश्चिमोत्त र प्रांत--४० 


3 
हे 
६. 
प्‌. 


१०, 


१० 


विशा ग 


वर्तमानकाल में राष्ट्रों के प्रधान करतव्य निम्नलिखित 
समझे जाते हैं।“- सावजनिक शिक्षा, आश्रक डर्न्नात, 


आवागमन के साधन, सावंजानक स्वास्थ्य, समाजिक सुधार, 
व्यवस्था, रक्षा, न्याय; अन्तर्राष्ट्रीय सहणेग ओर देश रक्षा । 
(टाक्टर वेनीप्रसाद ) 

प्रत्येऋ प्रान्तीय सरकार अपने कार्यो को कई विभागों 
में विभक्त करती है ओर एक या कई विभाग एक मिनिस्टर 
के जिम्मे सोंपा जाता है । सन्‌ १९१६ ६० के मुधघार-ऐक्ट के 
अनुसार केवल हस्तान्तरित विपय मंत्रियों के जिसमे सोंपे गये 
हूं ओर रक्षित विषय गवर्नर की काय-कारिणी-सभा के सदस्यों 
के जिसमे | प्रत्येक्ष बिभाग का सर्वोच्च सरकारी कमेंचारी अलग 
रहता हु। शिक्षा का डाइरेक्टर-ऑफक-पब्लिक-इन्स्ट्रक्शन; 
कृषि का डाइरेक्टर-ऑक-कृषि; इन्सेक्टर-जनरल-ऑफक-पुलिस; 
डायरक्टर ऑक इन्डरस्ट्रीज; इन्स्पक्टर-जनरल-आऑफ-सिचित्ष 


हास्पाटल, डायरक्टर-ऑफ-पब्लिक-हेल्थ, चीफ-इंजीनियर 
इत्यादि । 


प्रत्यक प्रान्त को शाजबानी में एक विशान्न दफ्तर रहता 


है, जिसे “सक्रेटरियट” कहते हैँ। प्रत्येक विभाग का सबसे 
बढ़ा दफ्तर इसी विशाल इमारन में रहता है। प्रत्येक विभाग 


का सर्वोच्च कमंचारी प्रान्तीय सरकार का सेक्रेटरी होता है 


आर उसकी सहायता के लिये कई यक् कसंचारी आर 
हक रहते हैं । नये विधान ( १६३७ ई०) के अनुसार 


गवनर अपत वेयक्तिक विवेक द्वारा अपने सेक्रेटरियट स्टाफ 
का नयक्त करने | 


११ 


वरतमान-काल में मध्यप्रान्त के भिन्‍न भिन्‍न विभाग निम्न 
लिखित पांच मंत्रियों में विभक्त किये गये हैं 


(? ) माननीय पं० रविशंकर शुक्ल प्रधान मंत्री--प्रह-कार्य, नियुक्ति, 
आम शासन, पोलिस ओर फोज । 

(२) माननीय पं० दुर्गाशंकर महता मंत्री--माल, कानून, जगल, 
असेम्बली विभाग, न्याय और जेल । 


(३) माननीय पं० एस. बी. गोखले मंत्री--शिक्षा, सर्वे, 
वनन्‍्दोवस्त, लेडरिकरार्ड । 


(2) माननीय पं० द्वारकाग्रसाद मिश्र मंत्री--स्थानीय स्वराज्य 
सेस्थाएं, स्वास्थ्य, सफाई, समाचारपत्र ओर प्रकाशन विभाग । 


(५ ) माननीय मि० सी. जे. भारुका मंत्री--वाणिज्य, व्यवसाय, 
कृषि, आबकारी, पी. डब्लू. डी। 


कानूनन मंत्री अपने विभाग का सर्वोच्च कमंचारी है, 
किन्तु उसके मातहत के सेक्रेटरी जो प्रायः अखिल भारत- 
वर्षीय नौकरियों के पुराने कर्मचारी हुआ करते हैं, अपनी 
तरक्की इत्यादि के लिये भारत-सचिब के प्रति उत्तरदाई 
होते हैं। इन लोगों के अधिकार अपरिमित हैं। कभी भी 
गवनेर के पास जाकर अपने विभाग 'की सारी बातें बता 
सकते हैं ओर सरकारी नीति निर्धारित करा सकते हैं। 
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अभ्यास के लिये प्श्न-- 
( १7 आन्तीय आसन प्रणाली (डायकी ) का वर्णन लिखा। टसका टायको 
क्यों कहते हैं £ 
(२) कुछ रक्षित और इस्तास्तरित विषयों के नाम लिखे । 
(३) मत्रियों और गवर्नर की काय-कारिणी-सभा के सब्स्यों के अधिकारों, 
वेतन तथा नौकरी की स्थिरता में क्या अन्तर हैं ? 


१ अा+ 


(४) सन्‌ १०१९५ इ० के खुबार-ऐेफ्ट के अनुसार मत्रियों के पद का 
वर्णन करों । 


(५) सन्‌ १९१९ ६० के सुधार-टेक्ट की विश्येपताओं का बन करो । 
(६) प्रान्तीय गबनरों के अविकारों का वर्णन करो। 
(७) कुछ ग्रान्तीय विश्वार्यो के नाम लिखों। 


(८) सेक्रेंटरियट किसे कहते £ ? सेक्रटरियों के अधिकारों का वर्णन करे ॥ 


दूसरा अध्याय 
पग्रान्तीय सरकार 


नये सुधार ऐक्ट के अनुसार ( १९३४ ३०.) प्रांतों 
शासन में निम्न लिखित परिवर्तन हुए+-- 


गवेनरों के प्रांतों की संख्या अब दो ओर बढ़ा दी गई 
है । सिन्ध ओर उड़ीसा दो नये प्रांत बना दिये गये हैं 
आर वर्मा हिन्दरतान से अलग कर दिया गया | एक नयी 
चीफ-कमिश्नरी घनाई गई है । पंथपिफ्रोदा का क्षेत्र । इस 
प्रकार हिन्दुस्तान में अब ११ गवरनरों के प्रान्त बन गये हैं:-- 


(१) बंगाल, (२) मद्रास, (३) बम्बई, (४) संयुक्तप्रान्त, 
(४) पंजाब, (६) मध्यप्रान्तन ओर बरार, (७) उड़ीसा, 
(८) बिहार, (६) आसाम, (१०) सिन्ध, (११) और 
पश्चिमोत्तर सीमांप्रांत | 


चीफ-कमिश्नरियाँ-- 
(१) देहली, (२) बलुचिस्तान, (३) 'अजमेर-मेरवाड़ा, 
(४) छुगे (०) अन्डमान ओर निकोबार (६) ओर पंथपिछ्केदा का 
प्ञेत्र । 
प्रार्न्तों में उत्तरदायित्वपूण शासन! 
सन्‌ १६१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार प्रान्तों में द्विविध 
शासन स्थापित हुआ | उसके अनुसार कुछ विपयों का शासन 


बा 


१४ 


गवर्भर कार्यकारिणी सभा के मंवर्रों की सलाह से करता था 
तथा कुछ विपयों का शासन बह प्रान्तीय-बारा-सभा के 
निर्वाचित सबस्यों सें से चुने हुए मंत्रियों द्वारा करता था| 
किन्तु सुधार ऐक्ट के अनुसार डायर्क्री का प्रान्तों से अन्त 
दागया है और सारे विपयों ( कुछ का छोड़कर ) का शासन 
मंत्रियों द्वारा होता है। इस प्रकार रज्ित ओर हम्तान्तरित 
विपयो का सेदआव समिट गया । कायकारिणी-सभा का अन्त 
होगया। अब प्रत्यक प्रान्त आन्तरिक विपयों में स्वाधीन सा 
होगया, किन्तु उनका ऐसे नियम बनाने के अधिकार नहीं हैं 
जिनसे केन्द्रिय शासन की स्थिति या विधानों में बाधा पड़े । 
सन १९३५ ६० के ऐक्ट के अनुसार मंत्री नामज़द सदस्यों 
में से भी चुना जा सकता है। मंत्रियों को गवर्नर अलग कर 
सकता है, किन्तु उनका धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी होने 
के कारण उन्तकी अवधि धारा-सभा पर निर्भर रहती है। इनकी 
संख्या कानून द्वारा निश्चित नहीं की गई है । 

निम्न लिग्ित विपयों के शासन का भार गवर्नर के ही 
ऊपर रहेगा;-- 

*, अल्प-संख्यक जातियों के हितों की रक्ता । 

२. सरकारी कर्मचारियों ( भूनपूर्व तथा व्मान दोनों ) 

के अधिकारों आर हितों की रक्षा करना | 


३, देशी राज्यों के अधिकारों की रक्षा। 
४8. अंशतः प्रथक किये गये ज्षेत्रों का शासन | 
४. व्यापारिक या जाति-गत भेदभावों के कानुनों को 
शोकना | 
इन विशेषाधिकारों के विषय सें गवर्नर भारत-सचिव 
के प्रति जि 


जम्मेदार रहेगा। उन विपयों पर भारत-सचिव का 


श्श 


नियंत्रण गवरनर-जनरल द्वारा होगा । प्रान्तों में सम्राट का 
प्रतिनिधि अब गवर्नर रहेगा। इस प्रकार प्रॉतों को प्रॉतीय 
स्वतत्रता अधिक प्राप्त होगई । गवर्नर-जनरल ओर भारत- 
सचिव का नियंत्रण कम हो गया। 


प्रान्तीय स्वतंत्रता किसे कहते है।--नगे शासनविधान 
में प्राय: संभी प्रॉतोय विषयों के शासन का भार मंत्रियों के 
हाथ में सोंपा गया है। मंत्रिगण संयुक्त-रूप से उत्तरदायी हो 
ऐसा प्रयत्न किया गया है । शासकगण और घारा-सभाओं के 
अधिकार स्पष्ट रूप से विधान में निश्चित कर दिये गये हैं 
ओर उन क्षेत्रों में वे भारत-सचिव ओर गवनेर-जनरल के 
नियंत्रण से विज्षकल स्वतंत्र हैं। इस प्रकार के प्रान्तीय-शासन 
को प्रान्तोय-स्वराज्य कहते हैं । किन्तु नये शाखन विधान में 
गवर्नेरों को इतने विशेष अधिकार दिये गये हैं कि जिनसे 
प्रान्तीय स्वराज्य नाम-मात्र का रह जाता. है । 


प्रान्तीय स्पराज्य की विशेषताएँ इस प्रकार हैं।-- 
(१) ह्विविध शासन कां अन्त हो जाना और प्रायः 
सभी प्रान्तीय विषयों का सम्पादन मिनिस्टरों द्वारा होना 
जो कि संयुक्त रूप से अपने कार्यो के लिये घारा-सभा के 
प्रति उत्तरदायी होंगे । 


२) मिनिस्टर्रों के हाथ में सारे सामाजिक उन्नति 
के काय जसे:--बाल-विवाह का बन्द करना, अस्प्रश्यता 
को मिटाना, स्त्रियों के अधिकारों को दिंलाने का प्रयत्न करना 
इत्यादि सहत्वपूर्ण अधिकार उन्हें मिले । 

(३) न्‍याय ओर व्यवस्था के कार्य का सम्पादन 
करना ओर न्यायपूर्ण शासन चल्ाने के लिये सर्वदा तत्पर 
रहना इत्यादि प्रान्तीय स्वराज्य के अन्तर्गत आते हैं । 


१६ 
रे [0 


इस प्रकार ग्रान्तीय स्वराज्य का अथ हे कि प्रान्त कानू त 
ओर आर्थिक वातों में बाहरी शक्तियों से बिलकुल मुक्त है | 
गवनर-- इनकी नियुक्ति सम्राट दवारा होती है । 
गबलर-जनरल के समान इनके भी विशेषाधिकार रहेंगे। वह 
प्रान्तों में सम्राट का प्रतिनिधि रहेगा और शासन किस प्रकार 
चलाना चाहिये, इसके लिये उन्हें बादशाह से नशीहतनामा 
( [780770676 ० [#80707 ) दिये जाँयगे । साधारणुत: 
मंत्रियों की सलाह से शासन चलाया जावेगा, परन्तु उन 
कार्यों के सम्पादन का भार उसी के ऊपर रहेगा जो कि 
उनकी खास जिस्मेदारी के विपय निश्चित किये गये ह्ं 
ह चाहे तो मंत्रियों की सभा के सभापतित्व का आसन 
ग्रहण कर सकता है। पग्रान्त'के लिये गवर्नेर-ऐडवोकेट-जनरल 
( 00ए00०७ 067०७] ) नियुक्त करेंगे। 


 गबनेरों के वार्षिक वेतनः-- 


( १) गबनेर मद्रास । १२०,०००] 
( ५5 
(२) गवर्नर बम्बई । २०,०००) 
ए + हे 
(३) गवनर-वंगाल । १२०,०००] 
2 4 वे बे पर 
(४) पंयुक्त प्रान्त के गवर्नर । १२०,०००) 
(४) गवनेर पंजाब । १००,०००] 
(ः कप ; 2) 
( द्‌ ) गवनर (बहार । ५०० ०००] 
(७) सध्यप्रान्त और वरार के गबनेर |. ७२.० ००) 
(८) आसाम का गवनेर | 
(६) पश्चिमोत्तर प्रदेश के गदर ५ 
पश्चमोात्तर प्र देश के गवर्नर । ६६,०००) 
(१०) उड़ीसा का शबर्स ६६,०००) 
(११) सिन्ध का गवर्नर । ०2 
६६,०० ही 


€ः रे | 
वनर-जनरल्न का वार्पिक वेतन | २४०,८००) 


५ है| 


मंत्रियों की सभा ( /79 ९००७० ०0 ऐएं9०४७ )|-..- 
मंत्रियों की सभा प्रत्येक 
गवनर के प्रान्त में होगी, 
किन्तु उनकी संख्या 
कानूनन निश्चित नहीं 
है। मंत्रियों का चुनाव 
गवनेर स्वतः करेंगे । 
उन्हें प्रान्तीय-घारा-सभा 
का सदस्य होना चाहिय, 
यदि नहीं हैं तो छः महिने 
के अन्दर निर्वाचित हो 
जाना चाहिये । सन्‌ 
१६३४ ई० के ऐक्ट के 
अनुसार अब ख्तियाँभी 
मंत्री हो सकती हैं 





श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 

( प्रथम भारतीय महिला-मंत्री ) 
गबनरों का मंत्रियों के साथ संबंध!--श्रान्‍्तों का शासन 
सम्राट के नाम पर गवर्नर द्वारा होगा। प्रान्त के वास्तविक 
प्रबंधक मंत्री लोग होंगे जो अपने कार्यों के लिये लेजिस- 
लेटिब-असेम्बली के प्रति उत्तरदायी होंगे। गबनेर मंत्रियों 
को कार बाँटेंगे । मंत्रियों ओर सेक्रेटरी को गवनेर के 
ध्यान में यह बात लानी होगी कि कौन विषय उनके विशेष 


कल 


श्द 


उत्तरदायित्व के हैं । गवर्नर मंत्रियों से उन विषयों में 
परामर्श लेंगे, किनत उनकी उनकी राय मानना आवश्यक 
नहीं है। यह प्रथा केवल उन राष्ठों में प्रचलित रहती हे, 
जहाँ उत्तरदाय्रित्व-पूर्ण-शासन अभी पृ्णं-रूप से स्थापित 

टी है। मत्रियाँका चुनाव गवनेंर, पार्टी के नेता की राय 
से करगा ओर उनकी अवधि कानृूनन गबनर की झाच 
पर निभर है; किन्तु साधारणत: ल्लेजिस्लटिव असम्बली का 
वहुसत जब तक उनके साथ है; तब तक वे मंत्री वने रहेंगे । 
पार्टनिता प्रधान-मंत्री ओर दूसरे मंत्री कहलायेंगे। वें 
संयुक्त रूप से अपने काय के लिये ल्ेजिस्लेंटिब-असेम्ब॒ली 
के प्रति उत्तरदायी रहेंगे तथा इनकी नीति आर शासन 
का तरीका पृणुरुप से असेम्बली के आधीन रहनगा। 


मंत्रियां का वतन असेम्बत्ली के कानून द्वारा निश्चित 
होगा आर यह वेतन मंत्री के कार्यकाल में घट-बढ़ नहीं 


सकेगा। भेम्बरों को अब तनख्वाह असेम्बली के निर्णय के 
अनुसार सलेगी। 


गबनेरों के व्यक्तिगत अधिकार;--णंसे विपयों के लिये 
गवनेर, गवर्नर-जनग्ल तथा भारत-सचिब के 
पालमट के प्रति उत्तरदायी रहेंगे । 
क्तिगत निणय ( फितरसावेप॥| वंघरत2ा०क )$ 
गबनर संत्रियाँ की सलाह पर विचार करेंगे और फिर जैसा 


उचित सममभेगे वैसी राय देंगे । मंत्रियों की राय सानने 
के लिय वेवाध्य नहीं हैं। 


द्वारा, त्रिटिश 


नय शासन-विधान के अनुसार गवर्नर को संरक्षण 
ओर विद्योपाधिकार दिये ग्रये 4ैं। थे इस प्रकार हैं: 


१९ 
शासन सम्बन्धी अधिकार 


विशेष उत्तरदायित्व के काय;--भान्‍्त में शान्ति रक्षा के 
लिये, अल्पसंख्यक जाति के उचित हितों की रक्षा, पुलिस विभाग 
के कमसचारियों की रक्षा, व्यापारिक भेदभाव, देशो रजवाड़ों 
के अधिकारों की रक्षा, अंशतः प्रथक किये गये ज्षेत्रों की 
रक्षा तथा गवनेर-जनरल् द्वारा प्राप्त आज्ञाओं का पालन 


इत्यादि हैं। इन विपयों के लिये बह सब कार्य कर सकते हैं । 


व्यक्तिगत निणय के अनुसार का्य;--४णं प्रथक किये 
हुए क्षेत्रों के शासन के लिये गवनेर स्वतंत्र हे। विधान भंग 
होते को संभावना होने पर शासन की सारी जिस्मेदारी 
गवनेर पर रहती है। इन विषयाँ में मंत्रियों को गवर्नर 
को राय देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। 


पुलिस कमंचारियों की रक्षा;--(अ) बिना गबनेर के 
पूर्व स्वीकृति के पुलिस-ऐक्ट में न कोई संशोधन हो सकता 
है और न वह रद्द किया जा सकता है। 


(व) खुफिया विभाग के सारे कागजात या साधन जिनसे 
गुप्त षड़यंत्रों का पता चलता है, सिर्फ !. 0. को या उनके 
छ्वारा बतलाये हुए व्यक्तियों को ही बताये जा सकते हैं। 

(स) संगीन षड़यंत्रकारियों के उत्पात से प्राँत की रक्षा 
करने के लिये या प्रात में शान्ति कायम करने के लिये 

९ [पक ७९ ९ हर 
गवनर विशेष उपायों को काम में लाने के लिये स्वतंत्र हैं । 

(ड) शासन-विधान भंग होने पर गवनेर घोषणा द्वारा 
प्रॉत का सारा शासन हाथ में ले सकता है, किन्तु इसकी 


हि । 
७ 


सचना भारत-सचिव के पास भेजना पड़ती हे आर इस , 
प्रकार छः मास तक गवर्नर के हाथ में शासन-भार र 
सकता है । यह अधिकार बढ़ाया जा सकता हे, किन्तु 
5 वर्ष से अधिक यह अधिकार नहीं दिया जा सकता हे । 


कानून सम्बन्धी अधिकार 


(आ) प्रान्त में पास हुए विलों को स्वीकृति देना, न देना, 
स्वीकृति देने में देर करना तथा बिलकुल न देना, गवनंर 
के अधिकार में है । इन विषयों में यदि वह चाह तो मंत्रियाँ 
से पूँछ सकते हैं, किन्तु कानून की दृष्टि से डनको शाय देने 
का अधिकार नहीँ है । 


(व्‌) गवनर ब् कानून; _ गवनरों को अपनी जिम्मेदारी 
पर कानूत बताने का अधिकार दिया गया है। इसके लिये 
ड्से वाग-सभा के समज्ष प्रस्ताव रखना पड़ता है कि एक 
साह के वाद विल कानूती रूप धारण कर खल्ेगा। ऐसे 
कानूनों के लिये धारा-सभा की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। 

सन्‌ १९१६ ३० के एक्ट के अनुसार गवनर किसी भी 
विल्ल को तसदीक ( 0०7 ) कर सकता था | बह धारा-सभा 
का कानून समका जाता है आर यह गवनर का कानून । 


आईि अर; रा 
(स) आइडिनप्त;--आइडिनेंस अब दो प्रकार के होंगे:-- 


(१) गवर्नर का आड्िनेंस और (२) मत्रियों की राय से 
वनायथा आडसेस। किसी भी समय जब कि धारा-सभा की 
मीटिंग न होती हो गबनेर प्रात की रक्षा के लिये कानून बना 
सकता हूं, याद मिनिस्टस इसके ओचित्य से सहमत हों । 


रा 


१ 


ऐसे आडिनेंस की जिम्मेदारी मिनिस्टर्स पर होगी न कि 
गवर्नर पर | धारा-सभा के प्रारम्भ होने के छः सप्ताह 
बाद यह विशेष नियम रद्द हो जाता है 


गवनेर के बनाये हुए आर्डिनेंस;--गवर्नेर अपने व्यक्ति- 
गत निर्णय और विशेषाधिकार के लिये आर्डिनेंस बना 
सकते हैं जो कि छः माह तक कानून के समान उपयोगी 
ओर प्रभावशाली रहेगे । ९५... 


कब अह न्न्ज़े 


(ड) गवनर किसी भी कानून की काथंवाही को, यदि 
वह सममता है कि ऐसे नियम के पास होने पर उसके व्यक्ति- 
गत तथा विशेषाधिकारों को धक्का पहुँचेगा, रोक सकता हे | 


(ई) गवरनेर सम्राट के प्रतिनिधि के नाते किसी भी 
बिल को स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता है या गवनेर- 
जनरल के विचाराथ रोक सकता है। ४९७ 


आर्थिक अधिकार 


(अ) बिना गवनंर की मंजूरी के ख्चो के लिये कोई 


माँग सभा के सनन्‍्मुख उपस्थित नहीं की जा सकती । 


(ब) वह किसी मद्द के ख्चे को, जो धारा-सभा द्वारा 
स्वीकृत नहीं हुआ हे, स्वीकृति दे सकता है । 

(स) निश्चित दिनों में आय-व्यय की साँग अलग-अलग 
अथ-मंत्री धारा-सभा की स्वीकृति के लिये उपस्थित करता है । 
जिन विषयों पर मत लेना आवश्यक है, प्रायः: थे हीं विषय 
मंजूरी के लिये उपस्थित किये जाते हैं।जिन विपयों पर वोट 
देने का अधिकार नहीं है वे महदे स्वीकृत मान ली जाती हैं। 


अंकक. के. 
तह 
्ज 
जे 


आ> प्र्भी विषयों पर वहल की जाबे, तो महाीसे इ्सी 
२ री मे जाये । अधथ॑-मंत्री इसलिये धारा-सभा के 
द्लीं के नताओं से पेंछ लेता है कि वे किन-कित 
घिपतों पर चहल करना चाहते हें, उन्हीं विषयों पर ससयवा- 
होती है | यदि कोई माँग धारा-ससा द्वारा 
“प्वीझनम ही साय तो यथा ता अथ मंत्री उसे समान लेया 


छत श्फ री भी बनकर 9 हक कु 5 व्‌ पु 
गम से स्वीक्रत दस का प्राथना कर। यांद गवनर 


हे 
श्छ ् मी हो स्‍् फ् च 
दनित समानता है नो अपनी रवक्रति दे देता है । इसकी 
न] > ् / जा न्‍ी के, कि 
पंहूयूशा चारानसभाशा का दे दा जातो हैं | इस प्रकार 


बढ़ने पास शात् पर काम चलता हू | 


च््त 7 कर ५5 थे सेजर 
(2) बज़द के स्दों परः खच करने की संजूरी 
3 0 कि गी ् के न्ग 
# नस्पटिव-असस्बर्ती से मांगी जाती है । बिता उसकी 
हम 


उल्ती भे सदस्य धर्म आर जाति के अनुसार 
थे मुसलमान, सिख, देशी इसाइ, एढ्णलों 
“कऊयन, यूरापिवत, दलित समुदाय इस्यादि। लेजिसल्ेटिव 


2 कम >प ट्ो रो 
म कर ले चसबमस्थ॥ण का समस्या कम हाने के कारशण सब 
चर 5 पक ७ अंकों उह हब 
रे 257 हम अर 3*१ श्ः हे १227: | टज घ्ट की कम उन हर | इस लिये 
"2276 2 कक के की जे मक्का श ध्य है] #ुं. हक कक 
४ पपनमरय का हर्ष विकार दिया गया है कि वह संत विशेष 
6 5। पाल के लिये कुछ सदस्य नासज़द करें | 
के कह ञ है #' 
वास चित | भा खान दिया जायगा । 
हि हे हम 
4 अं हक त्् हैं ऊ हैं हि उनकी जुड़ वि श्स 
| ५ ही हम 2: 7 शफद के नुसार लगभग ७३ लाख 
एड हा मा इन का अधिकार मिला इस 
2 हर] ्ञ के ऐड हर धर या | इसमे 
£ यह बे 6 के पड है पड 9:29 
४६ 


न कल हक 
४ ० के छेक़ट के 


कथ 
२३ 
हि] 


अनुसार मतदाताओं की संख्या तीन करोड़ पचास लाख 
होगई जिसमें साठ लाख ख्वियाँ भी शामिल हैं. । 


प्रत्येक प्रान्त में वोटरों के नियम एकसे नहीं हैं, किन्तु 
वे जो चुनाव में भाग ले नहीं सकते, उनके नियम सब 
प्रान्तो में एकसे हैं । 


निम्नलिखित व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकते;-- 

(१) जो ब्रिटिश भारत के निवासी न हो । 

(२) जो सरकारी अदालत द्वारा पागल ठहराये गये हों। 

(३) जिन्हें फोजदारी जुर्म के अपराध में छः माह या 
इससे अधिक सजा मिली हो (वे पांच बपे तक्र 
संत नहीं दे सकते ) | 

(४) ख्ियाँ सन्‌ १९१६ ई० के ऐक्ट के अनुसार । 

(५) २२ वर्ष की आयु से कम के व्यक्ति । 


धारा-सभाओं को, स्रियों तथा जो बिटिश भारत के 
निवासी नहीं हैं, उनको वोटर बनाने का नियम निर्धारित 
करने का अधिकार दिया गया है । अब प्रायः सब प्रान्तों 
में सत्रियाँ मत देने का अधिकार पा गई हैं । केन्द्रीय 
घारा-सभाओं में मत देने का अधिकार भी ख्रियों को 
प्राप है । सन्‌ १६३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार स्त्री 
मतदाताओं की संख्या २० गुनी बढ़ गई है। इस विधान में 
अब उन स्त्रियों को मत देने का अधिकार मिला है जिनके 
पास या तो स्वतः की जायदाद है या जो जायदाद वालों की 
सधवा अथवा विधवा ख्ियाँ हैं या जो शिक्षित हैं, या जो फौजी 
या पुत्निस के अफसरों की ख्त्रियाँ या माताएँ हैं । 


प्‌ 
अभ्यास के लिये प्रश्तन-- 


नये जासन-विधान के अनुसार प्रान्त के शासन की जिम्मेदारी किसके 
ऊपर ६? उसकी नियुक्ति, पद और वेनन के बारे में क्या जानते हो! 


नये विधान के अनुसार प्रान्तों के शासन में कोन-कॉन से परिवतन 
मत्रियाँ की सख्या, अधिकार ओर वतन के विपय में जो कद जानते 
हों लिखो । 
गवनर के विशेष उत्तरदायित्व के कार्य कौन-कौन से हे ? 

मंत्रियों का सम्बन्ध थारा-सभा के प्रति किस प्रकार रहेगा ? 


(5७ + न्यि श्र उ 
गवनरों के शासन, कानून ओर आविक अधिकारों का वर्णन नये 
विधान के अनुसार करो । 


प्रथम भारतीय महिला मत्री का नाम लिखी । 


तीसरा अध्याय 
प्रान्तीय धारा-सभा 


( सन्‌ १९३४ ३० के ऐक्ट के अनुसार ) . 
३ ६5 ५ दं ९७५ ० «« ३५ में कि 
नये विधान के अनुसार ११ गवनरों के प्रान्त्रों में से 
& प्रान्तों में दो धारा-समाएँ स्थापित हुई हैं ओर ४ में एक ही 
घारा-सभा की व्यवस्था को गई है | निम्न लिखित प्रान्तो में दो 
धारा सभाएँ स्थापित हुई ह:-- 
(१) बंगाल । (२) मद्रास । (३) बम्बई । 
(४) संयक्त-प्रान्त। (४) बिहार। (६) आसाम | 


अन्य गवबनेरों के प्रान्तों में सिफे एक ही घारा-सभा है । 
जिन प्रान्तों में दो धारा-सभाएँ स्थापित हुई हैं, वहाँ की 
बड़ी घारा-सभा को ( ,62789०४ए७ (/0फ्णी ) और छोटी 
धारा-सभा को ( ,027996४7ए०७ 35507)9 ) कहते हैं। 


३ 


संगठन;--लोटी धारा-सभा में ( 4,027996ए0७- 


/#8७7ए ) अब नामज़द सदस्य नहीं होंगे ओर बढ़ी 
धारा-सभा में थोड़े से नामज़द सदस्य रहेंगे। बड़ी घारा-सभा 
का आकार ६४५ से (बंगाल ) २९ ( आसाम ) तक है। 


बंगाल ओर बिहार में (२७ और १२) सदस्य लेजिस्लेटिव 
असेम्बली द्वारा चुने जाते हैं और मद्रास, बम्बई संयुक्त- 
प्रदेश ओर आसाम की बड़ी घारा-सभा के लिये वहाँ की 


९2 
त 


ल्‍क) 


ल्ेजिस्लेटिव असेम्वली द्वारा एक भी सदस्य नहीं चुने जाते | 

अन्य सदस्य भिन्न-भिन्न निर्वाचन संघों झे द्वारा चुने जाते हैं. । 

लेजिस्लेटिव-असेम्बली के सभी सदस्य चुने हुए होंगे। 
सदस्यों की संख्या इस प्रकार हैः-- 

(१) बंगाल २४५०, (२) विहार १५२, (३) आसाम १०८, 

(४) वम्बई १७५, (५) पंजाब १७५, (६) संयुक्त प्रान्त २ए८, 

(७) सद्रास २१४, (८) भध्यप्रदेश ओर बरार ११९२, 

(९) पश्चिमोत्तर प्रान्त ४५०, (१०) उड़ीसा ६०, (११) सिन्‍्ध ६० । 

7 का हज हि 4; ३ 

सन्‌ १९३४ ३० के ऐक्ट के अजुसार प्रान्तीय थारा-सभाएँ 
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७ पजञ्ञाव १७५ 4८ २८ 
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२७ 


छोटी धारा-सभा की आयु।--छोटी सभा ([,७९2784&॥ए७ 
458७709) की आयु ४ वर्ष है। बड़ी घारा-सभा ( ,6278- 
]कए७ 00ए7थी ) स्थायी संस्था रहेगो | हाँ प्रति तीसरे वर्ष 
६ सदस्य अलग होते जावेंगे ओर उनकी जगहे' दूसरे सदस्यों 
से भर दी जायेंगी । 


धारा-सभाओं की बेठक साल में कम से कम एकवार 
होना ही चाहिये । गवर्नर को सभाओं को ब॒लाने और उनकी 
आयु बढ़ाते या सभा तोड़ने का पूर्ण अधिकार है। गवनेर को 
सभाओं के सन्मुख भाषण देने का अधिकार है और वह 
चाहे तो उनके पास सन्देशा भी भेज सकता है। प्रत्येक 
मिनिस्टर ओर ऐडवो-केट-जनरल को धारा-सभा के काय में 
भाग लेने का अधिकार हे । किन्तु यदि वे सदस्य नहीं हैं, 
तो उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा । 


में से एक प्रेसीडेण्ट चुनेगी जो स्पीकर ( 588८०" 0 
006 7078७ ) कहलायेगा । एक डिप्टी-स्पीकर भी चना 
जायगा । दोनों स्पीकर ( 80७४४ :७" ) ओर डिप्टी-स्प।कर 
( 7000०४ 57०७:७७ ) धारा-सभा के द्वारा चुने हुए सदस्य 
होंगे। बड़ी घारा-सभा ( ,6278960ए० (00०णएएण्णं ) के लिये 
एक प्रेसोडेण्ट और एक डिप्टो-प्रेसीडेण्ट ([0७७प/४ ?89800970) 
चुना जायगा | उनके वेतन कॉसिल के ऐक्ट के अनुसार 
निश्चित होंगे। स्पीकर और प्रेसीडेण्ट को अतिरिक्त मत 
( 05४४गा£2 ४०७७) के अधिकार प्राप्त हैं । 


कोरम!--लेजिस्लेटिव-असेम्बली के लिये सदस्यों की 
कुल संख्या का ह ओर लेजिस्लेटिव कॉसिल के लिये १० 
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मेम्बर सभा के कार्य प्रारम्भ करने के लिये पर्याप्त समझे 
जावेंगे । इनका मिशय सबके लिये मान्य होगा । प्रान्तीय 
असेम्बली के सदस्यां की आय २४ बप की आर प्रान्तीय 
कोंसिल- के सदस्यों की आय ३० वष की होनी चाहिये 

प्रत्येक सदस्य को राजशपथ लेना पड़तो है ओर तव वह 
सभा-भवन से वहैसियत सदस्य के चेठ सकता है | सदस्य 
इस्तीफा दे सकते हैँ । यदि कोई सदस्य ६० दिन तक 
सभा में सभा की मंज़री बिना गेरहाजिर रहे, तो वह 
घधारा-सभा का सदस्य नहीं रह जाता । 


सदस्यों के अधिकारअ;--सभा द्वारा निधांरित वेतन 
ओर भत्ता प्रत्यक सदस्य को मिलेगा। मेम्बरों को कोंसिल 
हाल में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी । प्रश्न ओर पूरक 
प्रश्न पूछने, प्रस्ताव पेश करने, ओर कानून बनाने. लिये 
मसविदा पेश करने के अधिकार प्राप्त हैँ । 
. सदस्यता के लिये अयोग्यताएँ;--अदि चह सरकारी 
नोकर है, मित्रिस्टरों को छोड़कर । 
(२) यांद वह अदालत द्वारा पागल ठहराया गया है। 
(३) यदि वह अदालत हारा दिवालिया करार कर दिया 
गया है | 
(४) यदि वह चुनाव सम्बन्धी मामलों के अपराध में 
अपराधी साबित हो चुका है । 
(५) यदि उसे काल्लेपानी की सजा हो चुकी हो या 
२ वर्ष से अधिक की सजा पा चुका हो । 
(६) जिसकी आयु २१ वर्ष से कम हो । ऊपर लिखे 
हुए व्यक्ति मतदाता नहीं हो सकते । 


७ 


लप्फे 


“ओन्तीय धारा-सभा के अधिकार;--कोई मसविदा 

0) ज्ञब दोनों सभाओं द्वारा पास हो चुका 
हो ओर उस पर गवनर अपनी स्वीकृति दे चुका हो 
ओर वह सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुका हा, तब 
कहीं बह कानन के रूप में काम में लाया जायगा । यदि 
किसी विल पर दोनों सभाओं में मत भेद हो आर 
१२ माह के अन्दर मत-भेद दर न हुआ हो, तो गवनर दोनों 
सभाओं की संयुक्त चठक व॒ुलायेंगे ओर संयुक्त वठक में 
वहमत द्वारा जो तय होगा बह ठीक माना जायगा ॥(ग़वनेर 
किसी विज्ञ पर अपनी स्वीकृति दे सकता है । स्वीकृति देने 
से इन्कार कर सकता हे या गवनर-जनरल के विचारार्थ 
रोक सकता हैं था धारा-सभा के पास पुनः विचार के 
लिये भेज सकता है । ! सम्राट को क्रिसी भी ऐक्ट को 
१२ साह के अन्दर रद करने का अधिकार है । गवनर 
किसी भी ऐसे वित्न को रोक सकता है जो उसके विशेष 
उत्तरदायित्व के विपय से सम्बन्ध रखता हो । हाईकोटे 
या फेडरल-कोट के जजों के कार्यों की आलोचना घारा- 
सभा में नहीं की जा सकती । 


आर्थिक विपयों पर नियंत्रण)--अर्थ सम्बन्धा विल 
( कर लगाने के, खर्चे करने या कर्ज लेने के ) केवल 
छोटा-सभा में गवनंर की सिफारिश से ही उपस्थित 
कय जा सकते हैं और बड़ी सभा ( ,0279907७ (00पऔऐ०ी ) 
का किसी विपय में खर्च के लिये रुपया मंजर करने का 
अधिकार नहीं हे । लेजिस्लेटिव-असेम्बली को मेजर करने, 
इनकार करन, या कम करने के लिये मँजरी देने का 
आंधकार हैँ । गवनर अपने अधिकार से उस रकम का 


३२१ 
मेंजूर कर सकता है जो असेम्बली के द्वारा अस्वीकृत 
किया गया है । 
बजट--भति वर्ष गवर्नर सभा के सन्मुख आय-व्यय 


का हिसाव उपस्थित करेगा । यह चिट्ठा माच के महीने 
में अथ-सचिव (रित्रण0७ >शा7)०' 2) छोटी घारा-सभा 
के सनन्‍्मुख उपस्थित करते हुए एक व्याख्यान देता है, 
जिसमें वार्पिक आय-वब्यय की आलोचना ओर उन कारणों 
एवं सिद्धान्तों की विवेचना होती हे जिनके आधार पर 
खर्चे था आमदनी के साथन बढ़ाने के प्रस्ताव किये गये 
हैं | यह स्पीच (भाषण ) बड़े महत्व का होता हे । इसी 
वक्तव्य को “बजट स्पीच ” कहते हैँ । इस वक्तव्य के 
वाद धारा-सभा में साधारण वहस होती हे । बजट-शेसन 
के समय कार्य किस प्रकार होता है, उसका वन इसो 
पुस्तक के दूसरे स्थान में किया गया है । 


नया शासन!--नये विधान के अनुसार जहाँ लेजिस्लेटिव- 


असेम्बलियों के बोटरों का मताधिकार बहुत व्यापक कर 
दिया गया है; वहाँ ल्ेजिस्लेटिव कॉसिलों के वोटरों का 
मताधिकार अत्यन्त सीमित कर दिया गया है। लेजिस्लेटिव 
असेम्वलियों के लिये तो प्रति ८ व्यक्तियों पीछे १ मतदाता 
बन गया है, परन्तु कोंसिलों का मतदाता सहस्रों पीछे एक 
बन सकता है । इससे ल्ेजिस्लेटिव् कौसिलों में केवल 
समृद्ध तथा सम्पन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि ही पहुँच सकगे। 
प्रायः सब प्रस्ताव ओर बिल ल्ेजिस्लेटिव असेम्बलियों 
में पास होजाने पर क्लेजिस्तेटिव कोंसिलों में जाया 
करेंगे ओर वहाँ पास होजाने पर ओर गवर्नर की स्वीकृति 
प्राप्त होजाने पर वे कानून का रूप धारण कर सकेंगे । 
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जिस प्रस्ताव अथवा बिल पर दोनों हाउसा में मतभद 
होगा, उस पर दोनों की सम्मिलित वेंठक से विचार हंगा । 


प्रान्तों का उत्तरदायिल्-पूण शासन।-- व १६१५ ३ 
के ऐक्ट के अनुसार प्रान्तों म॑ द्वविध शासन या डायर्की 
( एथ०३ ) स्थापित हुआ और ऋछ विपयों का शासन 
गवर्नर कार्य-कारिणी-सभा के सम्बस की सलाह से करता था 
ओर कुछ विपयों का शासन गवबनर प्रान्तीय थारा-सभा 
के निर्वाचित सदस्यों में से चुने हुए मंत्रियों द्वारा करता 
था । किन्तु अब ढायकी का प्रान्तों से अन्त धोगया ओर 
सारे विपयों (कुछ को छोड़कर ) का शासन मंत्रियों के 
द्वारा होता हे ओर हस्तान्तरित ओर रक्षित विपयों का 
भेद भाव सिट गया। काय-कारिणी-सखा का अन्त होगया | 
अब प्रत्येक प्रान्त आंतरिक विपयों में स्वाधीन सा होंगया 
है । किन्तु उनको ऐसे नियम बनाने के अधिकार नहीं हैं, 
जिनसे केन्द्रीय-शासन की रीति था विधानों में बाधा पड़े । 


सन्‌ १९१६ ३० के अनुसार मंत्री नामज़द सदर्स्या में 
से भी चुना जा सकता हे । मंत्रियों को गवर्नर अलग 
कर सकता हे, किन्तु वे धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी होने 
के कारण उनकी अवधि धारा-सभा के प्रभाव पर निर्भर 
रहती हैं। इनकी संख्या कानून द्वारा निश्चित नहीं की गढ़ 


ब्र्टा 


हे भान्‍्त भें गवनेर सम्राट का प्रतिनिधि है | 


नये विधान के अनुसार अब सब विपय तीन श्रेणियों 
में विभक्त किये गये हेँं। छुछ विपय प्रा न्तीय, कुछ केन्द्रीय 
आर कुछ ऐसे हैं, जिन पर दोनों संघीय तथा प्रान्तीय 
सरकारें कानून वना सकती अभा हाल में लाडें-सभा 


मे लाड जटलेंड ढारा नवीन-विधान में कुछ संशोधन हुआ 


दर 


है। जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर ( खास कर 
लड़ाई के अवसर पर ) संघीय सरकार प्रान्तीय विषयों पर भी 
कानून चना सकती है। इस पर हिन्दुस्तान में बहुत कज्षोभ 
प्रकट किया गया है । [ 76 मीठपर58 ० ॥.0708 ])88 
48800 ावीता। 9 वीजाशाता ॥॥6 ै९एछ (0ए0परशशाई 
0 वात हल कगरातविाएशा। जी] छाए) 8ए65 90ए७7' 
0 6७ एलशाक्य.. ए0एएपणाा। ॥0 68४96 07, 
7#०चणांगलांतों हपी)००६व३ी ॥9008॥7ए, (25/4/89 4,00000 ) ] 


प्रान्तीय धारा-सभाएँ प्रान्त के लिये कानून बनाती हें, 
किन्तु नये विधान के अनुसार आवश्यकता उपस्थित होने 
पर गवनेरों को अस्थायी कानून जारी करने ओर कानून 
बनाने के अधिकार भो दिये गये हैं। अस्थायी कामून दो 
प्रकार ल्‍# होंगे। 

(१) धारा-सभा के अवकाश के समय, मिनिम्टरों 
के कहने पर, नाजुक म्थिति उत्पन्न होने पर, वह ( गवनेर ) 
अस्थायी कानून वना सकता हैे। इसका पालन कानून के 
अनुसार होगा। घारा-सभा की बेठक शुरू होने पर इस 
प्रकार का आडिनेंस....उसके सामने पेश किया जायगी । 
इस प्रकार का आर्डिनेंस घारा-सभा की बैठक से ६ हफ्ते 
तक लागू रहता है । धारा-सभाओं के प्रस्ताव पास करने 
पर, गवनर या सम्राट हारा आडिनेंस अपनी आयु से 
पूथ भी वापिस लिया जा सकता है । इस प्रकार के 
आडिनेंसों की जिम्मेदारी मंत्रियों पर रहेगी । 

(२) अपने उत्तरदायित्व पूर्ण विषयों के लिये 
आवश्यकता उत्पन्न होने पर अपनी जिम्मेदारी पर भी वह 

आडिनेंस ” बना सकता है । इस प्रकार के “आर्डिनेंसः 
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की आयु ६ माह की होती है ओर जरूरत होने पर इसकी 
आयु ६ माह क्रे लिये ओर बढ़ाई जा सकती हे । ड्स 
प्रकार के आ्डिनेंस निकालने # पृत्रं गवर्नर को गवर्नर- 
जनरल की स्वीकृति लेना आवश्यक है । ऐसे आर्डिनेंस 
को सम्राट रद कर सकता है, गवर्तर वापिस ले सकता है 
ओर गवर्नर-जनरल गवर्नर को वापिस लेने के लिये आज्ञा 
दे सकता हैं । आड्डिनेंस, जिसकी आयु बढ़ाई गई है, 
गवनर-जनरल के मारफत भारत-सचिव के पास भेजा 
जाता है ओर वह उसका पालिमेंट के सामने पेश करता 


[.+्ा 


है। ड्सका निर्णय अन्तिम सममा जाता है | 


हे 
गवनर के ऐक्ट:--छुछ दशाओं में गवर्नर, गवर्नर- 
जनरल को राय से, स्थायों कानून भो वना सकता है । 
इस प्रकार का कानृनत्त गवर्नर के उत्तरदायित्व पूर्ण विययों 
के 'लिये ही बनाया जा तकता हैं। गवर्नर सशविदे को 
( 5] ) थारा-सभा के पास भेजता है और नये कानून 
की आवश्यकता का दर्शाता है । एक माह के बाद बह 
कानून बन जाता है, ग-सभा स्वीक्षति दे अथवा न 
|| इस ग्रकार का ऐक्ट भार्त-सचिव के पास भेजा 
जाता हूं आंर बह पालिमेण्ट के सामने पेश करता हे । 
नय विधान के अनुसार नह नया अधिकार गवर्नर को 
मिला है । 
चीफ कमिश्नर के; पान्त;---ची झ कमिश्नर के 
तासन-चोफ कमिश्तर हम दोता है । इनको नियक्ति 
बन जनरल अपनी भर्जी के ( )80/6४07 ) अनुसार 
>> दे । निम्त लिखित प्रान्त चीफ कमिश्नरों के मानहत 
में ह:--(१) त्रिटिश-बलुचिस्तान; *९) देहली; (३) अजमेर 


आन्तों का 


रे५ 


मेरवाड़ा, (४) कुर्ग (५) अन्डमान ओर सिकोचार, ओर 
पंथ-पिप्लोदा | केवल कुर्स में धाग-सभा है । इन प्रान्तों 
के शासन की सारी जिम्मेदारी गवर्नर-जनरल के जिम्मे 
है । चोफ़ कमिश्नर तो क्रेवल भारत के एजेन्ट मात्र हैं । 
संघ सरकार का अधिकार सत्र प्रान्तों के लिये समान 
रूप से लागू होता है, किन्तु त्रिटिश-बलुचिस्तात का शासन 
गवनर-जनरल अपनी सर्जी के अनुसार करेंगे | संघ्र 
सरकार का कोई भी ऐक्ट ब्रिटिश-बलुचिस्तान को बिना 
गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लागू न होगा। अन्डमान 
ओर निकोबार के लिये गवनर-जनरल रेग्यूलेशन बना 
सकता है जेसा कि ब्रिटिश बलुचिस्तान के लिये । 


गवनेर के प्रान्तों के लिये पुलिस, खास खास अपराधों 
के लिये ( राजद्रोर इस्यादि ), ओर सरकारो रिकार्डों को सर्वे 
साधारण को माहूम नहोने के लिये जो जो नियम बने 
है, वे सब नियम इन थरान्तों के लिये भी लागू होंगे । 
इन प्रान्तों में से किसो भी प्रान्त का गवनंर का प्रान्त 
बनाया जा सकता हे । 


मध्यप्रदेश ओर बरार की लेजिस्लेटिव असेम्बली के 
सदस्य होने के लिये योग्यता!---शनन्‍्तीय धारा-सभाआं के 
सदस्य होने के लिये भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न योग्यता 
निश्चित की गई है । साधारण तौर से योग्यता निवास 
( #०४0670०७ ), कर ( 7०5७॥09 ), सम्पत्ति ( 707०४ ) 
शिक्षा और नोकरी के आधार पर स्थिर की गई है । 
स्त्रियों के लिये अधिक सुविधाएँ दी गई हैं । प्रत्येक प्रान्त 
के लिये योग्यता किस प्रकार की है, इसके लिये गवनमेंट 


बा हि ( आम धो 
जि सु है प़ानलत्त स्त्त >> १०५ सत्र 
कक खटाए एॉंएट सुन २ £ दर्ज कक छ्ठ ्ट, ५ 
[ हि पा ँ है रे हल 2 


5 हे ० े 
[ प्री ्‌'___ ग्रास्य [वॉच संघ आर 
सगाग श््यम्य हे प्‌ >याग्यती, | यू 


8 
ड़ के कमा कक 

३ दानिन संघ मे बहा वर्योक्त सतदाता हा सकता हे, 
# 4 आओ आओ मर | 6 के 

' हे द्यृ 2 अंश च्ा सग 
४ उत्यद सिधास स्थान इस निव्राचन सथध से है । नगर 
$ कु च्क है जज न ७ दर 
८० तय मे मतदाता का निवास स्थान नर्वाचन->सच 
रैभ कि/ ३ डे 


नी 


५५ न वे 

. साल मा भीयर भी हा सकता हँ | चुनाव के एँ 
ल्प के $ 2] कर दे डर भू 

बाय 2: द ५; हम ३2 4,६5१ [75- ४१008 पितवएाएों श्0्छ ) /प्प2 


रे डा मन हलक नल द्ष्यि है 
हर मा हंयाश गाता चाहने + 
पा 
; हा चद्ठ कदर क्तृः हटा 
वा सम्बन्धी सॉग्यता।--व अ्यक्ति मतदाता हा सकता 
र्0 


: पृ से (॥ ॥6 [9'9ए४008 
४ २० 330] कि वह लगे जहा, हो. था लिखे तर 
न शसियन कर लगाया हो । ७४) से हसियत 


| की घटा चंद्र >27 जा 
गग्यन्ती सग्यता।- (भ) बंद व्यक्ति 3 
४, 6 फल ये रूस यथा भंगाल का मालिक या ठकदार 

दा +) लगाने था कामिल जमा 


|. 
् 5 कट के कक 2त शक के च्स्ज फू 
कै ड डे 0 हज ्‌ क्ष्ह हे हि 


सालराजार यथा ठकदार की 


हु जा का 

/ 5 7 आाताई,इगह; सालंक मकबजा या म्य्यनवारी 
जो श्र है ओं हा 
223: की तीर अप पटक उतरा ४3 सकमन दा । 
हि हु दे ०. 3, जो के 

९.) ६५ ईद का डि। आध्लिकारा! मसाज का सालक 

हम ्् 

४. *+ * ६, #६३ ४ इउसये यानहा ह£ । 
रु पक मर की री हि के. 7 की “यह हे नमक कु हक का ४ ६. कक दर 
! £+ 6 ्ओऑड एबं साजतवल का सॉलिक 
है के 2५ 3 कह आह 


व खाया 5] से कम नहा । 


३७ 


(8) वह व्यक्ति जो बतनदार पटेल या वतनदार 
कक... केक. दर कर बाप 
पटवारी है था रजिस्टड देशमुख या देशपाण्डे अथवा 


शिक्षा सम्बन्धी योंग्यता!--जो मेट्रीक्यूलेशन या इसके 
बगावरी का कोई आर परीक्षा पास किये है ओर जो 
नागपुर विश्वविद्यालय को डिग्नी पाने के लिये भर्ती किया 


जे, 


जा सकता है था जा कम से कम फाइनल-मिडिल-स्कूल 
परीक्षा पास किये हो | वगार के निर्वाचन क्षेत्र के लिये 
निज्ञाम सरकार की ऐसी ही कोई परीक्षा पास किये हुए 
लोग भी मतदाता बन सकते हैं । 

नोकरी सम्बन्धी योग्यताई--"नशन पानेवाले, नाकरी 
से अलग क्रिय गये ओर सम्राट की सेना के सिपाही भी 
मत दे सकते हैं । बरार के किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिये 
निज्ाम सरकार से पेन्शन पानेवाले, नोकरी से अलग किये 
वक्ष दे ही ध्ड 
गये ( ॥)50०2०० ) निज्ञाम सरकार की सेना ओर पुलिस 
का सिपाही भी मतदाता बन सकता है । 

ख्रियों की योग्यता;--श्रान्‍्तीय निर्वाचन संघ के लिये 
स्तरियाँ मतदाता बन सकती हैं, यदि उनमें निम्न लिखित 
योग्यता पाई जावें:-- 

(अर) यदि उसका पति आवश्यक योग्यता रखता है। 

(ब) फोजी या पुलिस की नोकरी करनेवाले आदमियों 
की पेन्शन पानेवालीं बेवाएँ या माताएँ । 


(स) पढ़ी लिखी ओरतें ओर ऐसी आओरतें जिनके 
पास प्रायमरी स्कूल सर्टिफिकेट हों । 


झ्ष्ण 


) बरार के निर्वाचन क्ेत्रों के लिये फाजी था 
पुलिस की नोकरी करनेवाले आदर्सियों की पन्शन पानेवाली 
वेबाएँ ओर माताएँ भी मत दे सकेगी 


हीन जाति के लिये विशेष योग्यता!ः---की ट वार, जग- 
लिया या गाँव का महार भी मत दे सकेंगे । 


नये विधान के अनुसार किस प्रान्त में कितने सदस्य 
किस निर्वाचन न्षेत्र से चने जाते हैँ, इसके लिये बतलाये 
हुए नक्शा देखना चाहिये:-- 


प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कॉसिल के कुछ सदस्य गवर्नर 
द्वार नामजद धोते हैं ओर कहों-कहीं कुछ सदस्य प्रान्तीय 
असेम्बली द्वारा चुने जाते हैं | अन्य सदस्य भिन्न भिन्न 
निर्वाचन संधों द्वारा चुन जाते हैं । साधारण निर्वाचन 
संघ के लिये अलग नियम बने हैं । अधिक ज्ञानकारी 
के लिये गवनमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट को ( २४२ सफा से 
(४४ सफा तक ) पढ़ना चाहिय | 
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सिंध और पश्चिमोत्तर सीमाभ्रान्त की छोडकर श्रन्य प्रान्तों 
में दरिजनों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित हैं। वे स्थान साधारण 
सदस्यों की सख्या में सम्मिलित हैं। मद्रास मे ३०, बंबई १५, 
बयाल ३०, सयुक्त प्रान्त २०, पंजाब 5, विहार १५, मध्यप्रान्त 
वबरार २०, आसाम ७, उड़ीस। ६, बंबई में साधारण जगहों मे ७ 
जगह मराठों के लिये सुरक्षित हैं । 
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(१) 


४१ 


अभ्यास के लिये प्रश्न-- 


नये विधान के प्रनुसार प्रान्तीय शासन में कौन कौन से परिवतन 
हुये हैं ? 


२ ) नये विधान के अनुसार मंत्रियों के अश्रधिकार ओर वेतन के विषय 


में जो कुछ जानते हो लिखो । 


(३) गवरनरों के अ्रधिकारों का स्पष्टीकरण करो । 
(४) गवर्नर अर मत्रियों के पारस्परिक संवध का वर्णन करो । 


(५) 


८६) 
(७) 


(८) 


(९) 
(१०) 


(११) 


नये विधान के अनुसार प्रान्तीय गवनरों को कानून बनाने का 
अधिकार दिया गया है? क्या कब और कौन-कौन से । 

प्रान्तीय स्वगज्य से तुम कया जानते हो? 

जिन प्रान्तों का ज्ञासन चीफ-कमिच्नरों द्वारा होता है, उनके नाम 
लिखो श्रौर यह भी बताओ कि उनके शासन तथा गवनरों के प्रान्तों 
के शासन में क्‍या भेद है ? 

(अ) तुम्हारे प्रान्त की धारा-सभा में आ्राजजल कितने सदस्य हैं ! 
(व) इसमें कौन कौन से समुदाय के प्रतिनिधि हैं? 

(स) इस धारा-सभा की पाट्यों के नाम लिखो। 

(ड)  धारा-सभा के सम्मेलन के समय अश्रध्यक्ष कौन होता है! 
(क) धारा-सभा की अवधि क्या है! 

ख) (शं, ॥., 8. से तुम क्‍या समभते हो? 

(ग) श्रपने प्रान्त दी धारा-सभा के वतंमान अध्यक्ष का नाम लिखो। 
प्रान्तीय असेम्बली और प्रान्तोय कौंसिल में क्‍या अन्तर है? 

क्या नये विधान के अ्रनुसार भारत के सभी प्रान्तों में दो धारा- 
सभाएँ स्थापित की गई हैं ? उन, प्रान्तों के नाम लिखों जहाँ दो 
घारा-सभाएँ हैं ? 

अपने प्रान्त के लेजिस्लेटिब श्रसेम्बली के सदस्यों को योग्यतातओ्ं का 
वरणन करो । 


त्रौथा अध्याय 
(अ) 
नये विधान के अनुसार प्रान्तीय विषय 


प्रान्तीय विषय कुल ४४ हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं।-- 


(१) सार्वजनिक शान्ति ( सेना छोड़कर ) अदालतों का 
संगठन ओर फीस (संघ न्यायालय छोड़कर )। (२) संत्र 
न्यायालय का छोड़कर अन्य न्यायालयों का इस सूची के 
विप्रयों के संबंध में निणय देने का अधिकार; माल की 
अदालतों की कार्य पद्धति | (४) पुलिस, (2) जल, (५) प्रान्त 
का सावजनिक ऋण, (5) प्रान्तीय सरकारी नौकरियाँ, नौकरी 
कमीशन | (७) प्रान्तीय पेन्‍्शन (5) प्रान्तीय निर्माण कार्य 
भू आर इमारत, (९) सरकारों तार से भूमि प्राप्त करना, 
(१०) पुम्कालय तथा अजायव घर, (१९) प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडल का चुनाव । (१२) प्रान्तीय मंत्रियां तथा व्यवस्थापक्क 
सभाओं आर परिष्दों के सभापति, उपसभापति और सदर्स्यों 
को वेतन और भत्ता, (१३) स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ, (१४) 
सावजान्क स्वास्थ्य आर सफाई, अस्पताल, जन्म ओर मृत्यु 
का लेखा (१०) तीथयात्रा, (१६) कन्नस्तान, (१७) शिक्ता 
(१८) सड़के', पुल, घाट और आवागमन के अन्य साधन 
(बड़ी रलों का छोड़कर), (५९) जल प्रवन्ध, आवपाशी, नह 


४३ 


बांध, तालाब और जल से उत्पन्न होने वाली शक्ति, (२०) कृषि, 
कृषि शिक्षा ओर अनुसंधान, पशु चिकित्सा तथा काँजी-हाउस, 
(२१) भूमि, मालगुजारों ओर किसानों के पारस्परिक संबंध, 

२) जंगल (२३) ग्वान, तेल के कुओं का नियंत्रण ओर खनिज 
उन्नति, (7४) मछलियों का व्यवसाय, (२४) जंगली पशुओं 
की रक्षा. (२६) गेस ओर गंस के कारखाने, (२७) प्रान्त के 
अन्दर का व्यापार वाणिज्य, मेले, तमाशे साहुकारी और 
साहकार, (२८) शराब ( २६ ) उद्योग धन्धें| की उन्नति, माल- 
की उत्पत्ति, पूर्ति ओर वित्तण, (१०) खाद्य-पदार्थों आदि 
में मिलावट, तोल ओर माप, (३१) शराब ओर अन्य मादक 
वस्तुओं संबंधी क्रय-विक्रयः ओर व्यापार ( अफीम की उत्पत्ति 
छोड़कर ), (३२) गरीबों का कष्ट निवारण, बेकारी (३३) 
कारपोरेशनों का संगठन, संचालन और समाप्ति, अन्य 
व्यापारिक साहित्यिक, वेज्ञानिक, धार्मिक आदि संस्थाएँ, 
सहकारी समितियाँ (१४) दान ओर दान देनेवाली संस्थाएँ, 
(३५) नाटक, थियेटर ओर मिनेमा, (३६) जुआ ओर सदट्ठा, 
(३७) प्रान्तीय विपयों संबंधी कानूनों के विरुद्ध होनेवाले 
अपराध (३८) प्रान्त के काम के लिये आँकड़े तेयार करना, 
(१६) भूमि का लगान और सालगुजारी संबंधी पेमाइश, 
(४०) आबकारी, शराब, गाँना, अफीम आदि पर कर (४१) कृषि 
संबंधी आय पर कर, (४२) भूमि इमारतों पर कर, (४१) 
कृषि भूमि के उत्तराधिकार संबंधी कर, (४४७) खशणिज अधि- 
कारों पर कर, (४५) व्यक्ति कर, (४६) व्यापार, पेशे, घंधे 
पर कर, (४७) पशुओं ओर किश्तियों पर कर, (४८) माल 
की विक्री ओर विज्ञापनों पर कर, (४६) चुज्जी, (५०) विलासिता 
की वस्तुओं पर कर इसमें दावत, मनोरंजन, जुए, सद्ठे पर के 
कर सम्मिलित हैं (४१) स्टाम्प, (५२) प्रान्त के भीतर के जलन- 


४४ 


५ ब्क ही बी धर हल दर 
सागों में जञानेवालें माल आर यात्रियाँ पर कर, (४३) सागे कर 
(टोल ), (»2) अदालती फीस को छोड़कर किसी प्गन्तीय 
विपय संबंधी फीस | 

(व्‌) 

इज हि 

2 &। बबीन 72] झ् बन 
नथ [विधान के अनुसार 

धंयक्त बिपयों की प्रची!---संयुक्त विपयों पर संघीय 
धारा-सभा कानून बना सकतो है | यद्धि न बनाय तो प्रान्तीय 
धारा-सभा कानूत बना सकती है। संग्रक्त विपय दो भागों 
सें विभक्त किय गये द्व॑। प्रथम भाग में २४ विपय हैं ओर 


द्वितीय भाग में ११ हैं। प्रथम भाग के कुछ मुख्य विषय 
हुख प्रकार है. 


(१) फाजदारी कानून और कार्य पद्धति । 

(२) एक प्रान्त से दृसरे प्रान्त के केदियों का निर्वासन 
(३) विवाह, तल्लाक, गाद लेना, असहाय ओर नावालिग 
(४) ट्रस्ट ओर उसके सदस्य । 

(५०) बसीहत, ठेका, दिवाला । 

(६) काचूनी, डाक्टरी तथा दोगर पेशे | 

(७) समाचार पत्र, किताबें, ओर छापखाने | 

(८) विप तथा अन्य वित्त पदार्थ | 

(९) पशु पीड़ा निवारक, सोटर आदि | 

दूसरे भाग के कुछ विपय इल प्रकार हैं... 

(१) श्रमजीबियों का कुशल क्षेम । 

(९) ट्रेड यूनीयन, मजदूर संघ । 
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(३२) इलेक्ट्रि-सिटी | 

(४) सिनेमा के फिल्मों का प्रदर्शन । 

(४) वेकारी का बीमा । 

(६) छूत की वीमारियों को रोकना आदि । 

जो विषय तीनों विपयों में नहीं आये हैं, उन पर गवर्नर» 
जनरल अपनी मर्जी के अनुसार संघोय या धारा-सभा को 
कानून बनाने का अधिकार दे सकता. है| 


संघीय विषय 
नये विधान में शासन सम्बन्धी विभिन्न विषय तीन 
श्रेणियाँ में विभक्त किये गये हें--संघीय विपय, प्रांतीय विषय 
ओर संयुक्त विषय ( 0076फ्रपथा 4,62724ा२० [/8 )+ 
संघीय विषय वे होंगे, जिनके लिये कानूव संघोय घारा- 
सभाएँ बनायेंगी। इस तरह कुल संघीय विषय ४६ हैं । 
उनमें से कुछ विपय इस प्रकार हैं: -- 

( १) सेना ( नाविक सेना, स्थल सेना, वायु सेना जो 
हिन्दुस्तान के लिये रक्खी गई हों, ) केन्द्रोय खुफिया विभाग, 
परराष्ट्र से सम्बन्ध रखनेवाले विषय । 

(२) नाविक) सेनिक और वायुयानों के लिये सावेजनिक 

रू हक दा ७ 
काय, केन्टोनमेंट के अन्दर स्वायत्व शासन संस्थाओं के 

वि 
लिये कानून बनाना। 

(३) ईसाई धर्म ओर उनके कत्रस्तानों की रक्ता। 

(४) मुद्रा ओर टकसाल । 

(४ ) संघ सरकार का सावजनिक ऋण । 


(5 सी 


द्‌ 
(६ ) डाक, तार, टेलीफोन, वेतार का तार, ब्राडकाम्टिद्ठ, 
पोस्ट आफिस, सेविंग्ज बंक | 
(७) संघीय नोकरियाँ ओर संघीय पद्लिक सविस कमीशन । 
(८) इम्पीरियल पुस्तकालय, इण्डियस अजायबघर, 
इस्पीरियल बार म्युजियम | विक्टारिया मेमोरियल 
तथा था अन्य संस्थाएँ जिनकी देखरेख और मरम्मत 
संघीय काप से होती हे । 
' (६) बनारस हिन्द विश्वविद्यालय ओर अलीगढ़ 
मुसलिस विश्वविद्यालय 
(१० ) घड़े बढ़े बन्दरगाह ओर उसका प्रबन्ध ॥ 
(११) बड़ी बड़ी संघीय रेलवे | 
(१२) हवाई जहाज ओर उनके म्ठेशन इत्यादि। 


हे 


$ । 


ह ( ) लाइट हाउस, कापी राईट, आविष्कार व्यापारिक 
४ चिह्न । 
(१४) अम्र-शम्र गोला-बारूद तथा शअश्रन्य विप्फोटक 
| पदार्थ । अफीम । 
( १५) पटालियम | 
( १६) बीमा कम्पनी | 
! (१७) कारपोरेशन टैक्स । 
४( ९८) नमक । 
(१६ ) नागरिक-करण (पर #886007 ) ॥ 
« (२० ) सापतोल । 
- (२१ ) रॉँची की थूगीपयन मेन्टल हास्पिटल ! 
(२९२) आयकर, निर्यातकर, उत्तराधिक्रार कर । 
(२५३) समुद्र यात्रा | 


प्र 
अभ्यास के लिये पश्न+- 


(१) सन्‌ १९१९ ई० के ऐक्ट के अनु सार शासन संबंधी विषय कितने भार्यो 
में विभक्त थे ? कुछ मुख्य-मुख्य विषयों के नाम लिखो । 

(२) सन्‌ १९३५ £० के ऐक्ट के श्रनुसार कुल प्रान्तीय विषय कितने हें ? 
कुछ प्रसिद्ध प्रातीय करों के नाम लिखो । 

(३) संयुक्त विषय [ (000८ए7८४६ ,८९89076 ॥,5६ ] किसे कहते हें ? 


(४) संयुक्त विषय के अन्तर्गत कुल फ़ितने विषय हैं? कुछ संयुक्त विषयों के 
नाम लिखों । 


(०) वे विपय जो तीनों श्रेणियों में नहीं आते हैं उनके लिये कानून कौन वनाण्या ? 


(६) नये विधान के अनुसार सारे विषय कितने भागों में विभक्त किये 
गये हैं ? उनके नाम लिखों। हे 


(७) संघीय विपयों में से कुछ विषयों के नाम लिखो । 


पीचता अध्याय 
झ्र हि 
(झ) 
भारत-सरकार 
( सन्‌ १९१९ ३० के ऐक्ट के अनुसार ) 
गदना-जनर ल!---भारतवय मे ब्रिटिश सरकार का 
चि अधिकारों गवनर-जनरल है । रेग्यलेटिज़ ऐक्ट 
( सच १७७३ ई० ) के अनुसार इस पद का निर्माण हुआ और 
सत्र श्८हे३ ई० के चार्टर ऐक्ट के धाद से वह गवर्नर 
जनरल-ओऑफि-इण्डिया कहे जाते लगे । सन १८४३ $० तक 
इनको बंगाल के शासन हा काम भी करना पड़ता था; 
किन्दू सन्‌ १८४३ ई० में बगाल के लिये एक लेफ्टिनेन्ट- 


गबनर नयक्त हुआ आर तब से प्रान्त के शासन का काय 
इससे अलग कर दिया गया । 


सन्‌ १८५७ ३० के गदर के बाढ इस्ट इण्डिया कम्पनी 
के शासन का अर इआ ओर हिन्दम्तान के शासन की 
बागडोर इंग्लैंड की सरकार के हाथ में चली ग » तब 
स यह वायसराय भी कहलाते लगे । धायसराय का अथ 
होता हैं वादशाह का प्रतिनिधि » ( 4,807- 9३0७ 


80 [8८6 0; 800 [१०७-८ 4॥8), गवर्नर-जनरल की नियुक्ति 
पाच साल के लिये होती हू । इस पद पर इग्लंड के 


९ 


उच्च तथा कुलीन लाडे बंश के योग्य, अनुभवी, प्रभावशाली 
एवं राजनीतिज्ञ व्यक्ति ही प्रधान मंत्री की सिफारिश पर 
सम्राट द्वारा नियुक्त होता है । हिन्दुस्तान में आने के पूव 
इन्हें सम्राट कोई भारी उपाधि प्रदान करते हैं । ये लोग 
सरकारी नाकर नहीं होते हैं ओर प्राय: हिन्द॒स्तान में इसके 
पृर्वे कभी नहीं आये रहते हैँ । ये लोग हिन्दुस्तान में 
स्वतंत्र विचार लेकर आते हैँ। इनको २,४६,००० रुपया 
पिंक्र वेतत सिलता हे | इसके अलावा इन्हें ओर भो 
कई प्रकार के भत्ते भिलते हैं 
गवरनर-जनरल थे अधिकार।--भारतीय शासन विधान । 
में इनका स्थात बहुत ही ऊँचा है । सन्‌ १९१५ ई० के 
ऐक्ट के अनुसार भारत के सभी दोवानती तथा फौजी 
अधिकार सपरिपद गवनेर-जनरल को सौंपे गये हैं और भारत- 
सचिव के प्रत्येक हक्‍स का पालन करना इनके लिये 
आवश्यक हे | भारत-सरकार, ब्रिटिश सरकार के, जो कि 
६,००० मील दूर है, आघीन है | फिर भी गवर्नर-जनरल 
हिन्दस्तान में सम्राट के प्रतिनिधि स्वरूप हैं और इन पर 
सरकारी काम के लिये, कोई मुकदमा हाईकोट द्वारा न 
चलाया जा सकता ओर न ये गिरफ्तार या कैद किये जा 
सकते हँ । ये किसी भी अपराधो को, जिसने किसी 
भी हाईकोट द्वारा फोजदारी मुकदमे में प्राणदण्ड की सजा 
पाई हो, क्षमा प्रदान कर सकते हैं । लावेल महोदय 
( [.७&ण७!। ) गवनेर-जनरल के अधिकार की तुलना रूस 
के भूतपूष जार के साथ करते हैं, किन्तु इसमें बहुत अधिक 
अत्यक्ति है । इनको दो प्रति बन्धनों के अन्तर्गत कार्य 
करना पड़ता है। वे इस प्रकार हँ:--( १) भारत-सचिव 


४० 


तथा (२) खुद की काय-कारिणी-सभा । लाड कजन ने 
कहा है कि हम लोगों को यह भूल नहीं जाता चाय 
कि सार्त काशासन कमिदी। दर होता हैं ने कि किसी 
“ एक्क व्यक्ति विदेप द्वागा। उसके सारे आविकार कानून पर 
अवलम्वित हैं । उसके कार्या को हम चीन श्रेणियां में 
बाँट सकते ह:-- 

(१ ) शासन सम्बन्धी अधिकार । 
) आधिक अधिकार । 
) कानून सम्बन्धी अधिकार । 


शासन सम्बन्धी आपकार 

( १ ) नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार/--गवर्नर-जनरल 
को कई उच्च कमं-चारियों को नियुक्त करने का अधिकार 
जस--कार्य-कारिणी-समभा के उप-सभापति, राज्य-पारपद 
के सभापत्ति को नियुक्ति, कोंसित्-सक्रेटरी, लेफ्टिनेन्ट-गवनेर, 
बंगाल, मद्रास आर वस्बई के गवर्दरों को छोड़ अन्य की 

नियुक्ति इनकी सिफारिश पर हाती है । 
(२) कारय-कारिणी-सभा के निर्णय को रद करने 
का अधिकार।--साथारणुतः: काय-काररिणी-सभा के बहुमत 
*” के निशय के अनुधार इन्हें काय करना पड़ता हे, किन्तु 


टच 5 
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“यदि गबनर-लनरत् समभते हूं कि किसी निशुय के अनु- 
' सार काय करने पर देश की रक्षा, शान्ति या त्रिटिश हितों 
' की रक्ा में वाधा पढ़ती है, तो वे अपने निजञ्ञ के निर्गाय 
के अनुसार काय कर सकते हैँ । हाँ, ऐसे समय में कार्य 
कारिणी-सभा के दो सदस्य चाहें, तो सारे कागजात भारत- 
सचिव के पास बिचाराथ भज सकते हैं 


१ 


( ३ ) आम चुनाव तथा धारा-सभाओं को निमंत्रित 
करने का अधिकार।--इनको कार्य-कारिणी-सभा को किसी 
भी स्थान पर बुलाने, धारा-सभा की वैठक कराने, धारा- 
सभा को बर्खास्त करने या उसकी आयु बढ़ाने और फिर 
से आम चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है । 


( ४ ) क्षमा प्रदान करने का अधिकार;--- हिन्दुस्तान 


की सजा के अपराधी को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। 


(४५ ) विदेशी तथा देशी रजवाड़ों के साथ इनका 
सम्बन्ध'-- रियासतों के साथ इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता 
है ओर वदेशिक तथा देशी रियासतों के साथ की नीति 
इनके द्वारा निर्धारित होती हे | ब्रिटिश साम्राज्य को 
८ एशियाई नीति ”, इनकी राय से निश्चित की जाती है। 


आधिक़ अधिकार 


(१) हिन्दुस्तान के कोप का रुपया ख्चे करने के लिये 


प्रस्ताव उपस्थित करने के पूर्व इनकी स्वीकृति का होना 
आवश्यक है । 


(२) भारतीय धारा-सभा द्वारा किसी भी मनी-बिल 
के अस्वीकृत किये जाने पर वह अपनी जिम्मेदारी पर 
यह बतलाकर कि इस रकम का खर्चे किया जाना आव- 
श्यक है, तसदीक ( 09४79 ) कर सकते हैं । किसी माँग 
के अस्वीकृत होने पर या माँगी रकम में कम मेंजूरी होने 
पर बह उस रकम को अपनी जिम्मेदारी पर रेस्टोर (8०४४07७) 
कर सकते हैं । इस प्रकार धारा-सभा के खिलाफ रहते 
हुए भी कर लगाया जा सकता है । 


धर 


(५) प्रान्तीय घारा-सभाओं में कुछ विपया पर कानून 
बनाने के लिये गवनेर-जनरल की पू्ष स्वीकृति होना 
आवश्यक है । 


(६) प्रात्तीय थारान्सभा हारा पास किये हुए बिल 
की आप रद कर सकते ह | 


(७) प्रान्तीय घारा-सभा द्वारा पाल किये हुए कानून 
को जब कः द्चृ ्ूः नस र र्म्व शो बा 
ने ज़ब नक गवनंगस्नजनसरल के स्वीकृति प्राप्त न हों। तब 
तक कानून नहीं कह सकते । 


कभी कभी प्रान्तीय बाग-्सभा हारा पास हुए कानून 
को प्रान्त का गवर्नर, गवर्नेर-जनरल की स्वीकृति के लिये 
ग्ख लेता है । गवर्नर-जनरल उस कानून ह. अपनी स्वीकृति 
दे सकता है. अथवा इन्कार कर सकता हे । 


कभी कभी गवरनर-जनरल प्रान्तीय धारा-सभा छारा पास 
हुए कानून को सम्राट की स्वीकृति के लिये रख लेता है | 
इस प्रकार हम देखते हे कि गवर्नर-जनरल के कानूनी 
अधिकार ही उसको सर्व शक्तिमान वा देते हें । 

गवनर “जनरल को कार्य-कारिणी सभा/--6 से दी 
अर्थात्‌ सन १७७३ ई० के. रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अनुसार 
४ मेम्बरों की एक सभा इनकी सहायता के लिये बनाई गई। 
पिद्स इण्डिया ऐक्ट के अलुसार ( सन्‌ १७८४ ई० ) मेम्बरों की 
संल्या ४ से ३ कर दी गई । सब १८हैर ई० में एक नया 
कानूनी सदस्य उसमें जोड़ा गया | सब, १८६१ ई० 
भें एक अर्थ सदस्य इसमें ओर जोड़ा गया। सन्‌ ८८४ ई० 


में मुहकमा इमारत के लिये. एक नया सदस्य जोड़ा 
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का नम्बर आता है | गवर्नर-जनरल को अतिरिक्त मत 
( छाए प्रण०) देने का अधिकार हे । यदि किसी 
विपय पर दो पक्ष के मत वरावर हां, ता गवनर-जनरल 
(सभापति ) जिस तरफ अपना मत प्रकट करगा उसी के 
खनसार काय होगा । 

कार्य विभाग ;-- आजकल भारत-सरकार के कार्य 
आठ विभागों म॑ बंटे ह:-- 

(१) विदेश ओर गाजनेतिक विभाग ( श0/छंट्रा0 
870 7०8 6व ]00क0/700॥8 ) चायसराय के जिम्मे है । 

(२) सेता ( 677ए श7।ंपे 6७7०७ ) जड्डी-लाट 
या बसान्डर-इन-चीफ़ के जिम्से हे । 

(३) स्वदेश ( नि090७ ) विस्वाग:--ग्रृह-सचिव सदस्य 


४5 हैंड. 
जज | 


कक 


४. 


(४) अथ्थ विभाग ( ५४०8०७ ) अथ सदस्य के जिम्मे । 
(४) रेल, वाशिज्य ओर इसाई धर्म:--रेलवे, वारिज्य 
सदस्य के जिम्में । 


(६) कानून (],छ़ ):-- कानूती सदस्य के जिसमे 
कानून विभाग हे । 


(७ ) शिक्षा, स्वास्थ्य आर भमि वभ्ाग:--ंशक्षा, 
स्वास्थ्य ओर भूमि सदस्य के जिस्म है | 

(८) उद्याग तथा श्रम (॥परव089ए थ्ाते [89०7० ) 
बश्ाग--वबाणुज्य सदस्य के जिसमे हे | 


( १) विदेश और राजनतिक विभाग;--- विदेश ओऑ 


् 
राजनेतिक विभाग के अध्यक्ष स्वतः वायसराय होते ह्व। 


7 


इस विभाग का मुख्य काय भारत सरकार तथा देशी एवं 
एशिया के कल अन्य राज्यों के साथ के सम्बन्ध का निरी- 
क्षण करना हे। इस काय में सहायता करने के लिये दो 
सेक्रेटरी होते हैं । (१) विदेशो सेक्रेटरी ( ०ःशंश्ा 
560०'४8/'ए ) जो कि सीमाप्रांत के देशों से सम्बन्ध रखने 
वाले विपयों पर सलाह देता है ओर (२) राजनेतिक 
सेक्रेटरी (?०शञांत्यो 56०० था'ए )। भारतवर्ष की देशी 
रियासतों से सम्बन्ध रखनेवाले मामलों में सहायता 
पहुँचाता हे । इस विभाग की ओर से देशी रियासतों में 
रेजीडेण्ट या पोलिटिकल एजेन्ट स काय करते हैं। राजकुमार 
कालिजों का कार्य, देशी रियासतों की फोज की देखरेख, 
विदेशी वाणिज्य, दूतों का स्वागत, अजमेर-मेरवाड़ा और 
ब्रिटिश बलुचिस्तान के शासन का नियंत्रण, राजनेतिक केदी, 
पेन्शन, उपाधियों का ब्रितरण इत्यादि कार्य इस विभाग 
के अन्दर हैं | 

(२) सेना विभाग/--अह विभाग जज्ली-लाट के 
जिम्मे रहता है। इनका पद वायसराय के पद से नीचा है। 
ध्राप वायसराय की कायकारिणी-सभा के असाधारण सदस्य 
कहलाते हैं । सेना सम्बन्धी सभी काये, भारत सरकार 
की सेना के कर्मचारियों को निर्धारित करना, सेना के प्रत्येक 
अंग को सुव्यवस्थित रखना, हिन्दुस्तान में लड़ाई-भगड़ा, 
हो तो उसका उत्तम रीति से संचालन करना इत्यादि कार्ये 
आपके आधीन हैं। आप सेनिक मामलों में भारत सरकार 
के एकमात्र सलाहगीर समझे जाते हैं । 


( ३ ) स्वदेश विभाग;--अह विभाग ग्रह-मेम्बर के 
आधीन रहता है और इस विभाग के जिम्मे देश के भीतरी 


श्र 


शासन सम्बन्धी निरीक्षण का काम रहता है | इण्डियन 
सिविल सर्विस; कानून; न्याय, पुलिस, जल; कालापानी, भारत 
सरकार के दफ्तर तथा इम्पीरिल लायब्रे री का प्रवन्ध, सरकारी 
शासत और लीति सम्बन्धी सचनाएँ एवं रिपोट इसी 


0 


विभाग में तय होती हैं । इनमें से अधिकांश बिपय 


तक 


प्रान्वीय विपय स्थिर किये गये हैँ । अतएव इस सु हकमे 


5] 
का काम प्रांतीय सरकारों के रक्षित विपयां के शासन 


की देखरख, निरीक्षण तथा उन्हें उचित' सलाह देना ही 
रह गया हे । 


(४) अर्थ विभाग;-- यह विभाग अर्थ-सचिव ओके 
जिम्मे रहता हैं। इस विभाग का काम बड़े महत्व का है । 
इस विभाग का कुशलता पर आधिक प्रवन्ध की स्थिरता 
निर्भर रहती हे । केन्द्रीय सरकार का वजट तेयार करना, 
सरकारी आय-व्यय का हिसाव रखना, देशी रजबाड़ों के 
नजराने, सरकारी कमचारियों के वेतन, इनकी छुट्टी, भत्ता, 
पन्‍्शन, अफीम, चुंगी, सिक्का ओर टकसाल कुछ हद तक 
प्रांतीय अथ का निरीक्षण, वकिंग, सार्वजनिक कजे इत्यादि 
विपय इसके जिसमें हैँ | इस विभाग की एक शाखा 
सैनिक खर्च का सी ग्रवन्ध करती है। इस विभाग की एक 
शाखा के जिम्मे आयात-निर्यात कर, नमक, अफीस,; आंव- 
कारी ओर स्टाम्प का कार्य हाता हें। अर्थ सदस्य सार्ब- 
जनिक कोप का मालिक ह। शासन चक्र के पहिया के 
लिये यह विभाग धुरी के समान है, क्योंकि सभी विभागों 
को रूपय की जरूरत पड़ती है। 


क्र। ४ 
(५) रेल ओर बाणिज्य;+--इस विभाग के अन्तर्गत 
रत, जहाज द्वारा व्यापार, अन्य वाणिज्य और निर्यात 
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सम्बन्धी नियम का बनाना तथा जिन्दगी का बीमा इत्यादि 
काम सोंपे गये हैं । रेलवे-बोडे की देखरेख भी इसके 
मेम्बर द्वारा होती हे । 

(६ ) कानून विभाग;/-इस विभाग के सदस्य को कानूनी 


सदस्य कहते हैं। इस सदस्य का मुख्य काय सरकारी 
बविलों का मसोंदा बनाना तथा सरकार को कानूनी विषयों 
में सलाह देना रहता है। केन्द्रीय धारा-सभा के सभी 
सिलेक्ट समित्ति ( 80!026 0077॥॥०७ ) के कार्यवाही में वे 
भाग लेते हैं। इस विभाग का निर्माण लाडे विलियम 
बेंटिक के समय में हुआ ओर लाड मैकाले इसके सबब 
प्रथम भेम्वर हुए हैं । सन्‌ १९०६ ई० में लाड सिनहा 
इस पद पर नियुक्त किये गये। अभी तक ( सन्‌ १६०९ ई० ) 
किसी हिन्दुस्तानी को वायसराय के कार्यकारिणी-सभा का 
सदस्य बनने का मोका नहीं मिला था। 


(७ ) शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग/--इईस 
विभाग का सद॒स्य शिक्षा सदस्य कहलाता है ओर शिक्षा, 
स्वास्थ्य तथा भूमि सम्बन्धी विषयों की देखरेख करना 
तथा सरकारी नीति निर्धारित करना इसका काये है । 
शिक्षा, भमि कर, अकाल, भोजन, पदाथों की देखरेख 
हिन्दस्तान की सर्वे, मेडिकल सर्विस, स्वास्थ्य विभाग, 
स्वायत्व॒ शासन संस्थाओं की देखद्लेख, पुस्तकालयों, सरकारी 
रिकार्डों, मुहकमा इमारत, अजायबघरों इत्यादि से यह 
विभाग सम्बन्ध रखता है। 


(८) उद्योग तथा श्रम विभाग;:--इंस विभाग को 
निम्न लिखित कार्य सौंपे गये हैं । 
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श्रम सम्बन्धी कामून बनाना, अन्‍्तप्रोन्तीय प्रवास, 
फ्ेक्टी ऐक्ट्स, अन्तर्राष्टीय-अम-विभाग के साथ सम्बन्ध, 
पटेन्दस, डिजाइन, कापीराइट, खदान, जमावन्दी, छापाखाना, 
सिविल सर्विस, उ्याग. पास्ट आर टलिश्राफ मुहकसा, 
इमारत, आवपाशी विभागों की देखरेख | इस प्रकार भारत 
सरकार का कार्य सम्पादन हाता हं । 


केन्द्रीय सेक्रेटरियट|--मत्येक विभाग एक सदस्य ऋ 
आधीन रहता है आर उनकी सहायता के लिय कह अन्य 
अधिकारी रहते हैं | जसः--सेक्रेटरी, अन्डर-सेक्रटरी, असि- 
स्टण्ट सक्रेटरी, सपरिन्टन्डेण्ट तथा क्रकस इत्यादि । मुहकर्मों 
का संक्रेटरी इण्डियन सिविल सर्विस का भेम्बर हाता हें 
ओर इनकी नियुक्ति वायसराय द्वारा तीन वर्ष के लिये 
हाती है ओर प्रायः दा भारतीय धारा-सभाओं में से किसी 
एक का सदस्य हाता हे । संक्रेटरी अपने विभाग के 
कागजात अपनी राय सहित मुहकर्मो के सदस्य या गवर्नर- 
जनरल के सन्मुख पश करता हे | बह काय-कारिणी-समभा 
की ब्रंठक के के झुहकरसे का बिपय पेश हों, 
ता वहाँ उपस्थित रहता है । सक्रेटरी यद्यपि मुहकमें के 
सदस्य के आधीन रहता थापषि बह चाहे, तो सीधे 
गंवनर-जनरल के पास जाकर किसी भी विपय पर उनका 
हुकस ग्राप्त कर सकता हे । इसका कारण यह है कि 
सक्रेटरी भारत सरकार के सातहत रहता हे न कि मुहक 

के सदस्य के सातहत से । यदि किसी विपय पर महकमें 
के सदस्य आर उस मुहकरम के सेक्रेटरी म॑ भिन्नता पाई जावे, 
ता खनटरा का उस विपय को वायसराय के सम्मुख 


वचाराथ रखतन का पूणु अधिकार है | इस तरह हम 


की बेंठक के समय थदि 


४११ वर कः 
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कि 


देखते हैं कि हिन्दुस्तान के सेक्रेटरी का पद इंग्लैंड के 
मथायी अन्डर-सेक्रेटरी से कहीं ऊँचा हे। क्योंकि वहाँ के 
म्थायी-अन्डर-सेक्रेटरी को न तो केविनेट मीटिग में उपस्थित 
होने का अधिकार हे ओर न सीधे प्रधान-समंत्री के पास 
ही पहुंचने का | 

गवर्नर-जनरल यदि चाहें तो भारतोय-धारा-सभा के 
सदस्यों में से चाहे वे नामज़द किये गये हों या निर्वाचित, 
कुछ को सेक्रेटरी नियुक्त कर सकते हैं और ये कॉंसिल 
सेक्रेटरी कहलाते हैं । इनका वेतन धारा-सभा द्वारा 
निश्चित होता हैं | इनका पदों पर रहना उस समय तक 
निश्चित हे, जब तक कि गवनेर-जनरल चाहें । 


सब सेक्रेटरियों का एक सहान कार्यात्रय (सेक्रेटरियट) 
देहली में हे ओर सेक्रेटरियों को देहली या शिमला में 
आवश्यकतानुसार रहना पड़ता हे । भारत सरकार के 
आधीन कह डायरेक्टर-जनरल ओर इन्सपेक्टर-जनरल 
रहते हैँ जो भारतीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों के 
भिन्नः भिन्न मुहकमों के काये की निगरानी रखते हैं और 
उन्हें उचित सलाह देते हैं । 

शासन विपय;--हिन्डुस्तान में शासन के खुभीते की 
दृछ टि से दो प्रकार की खसरकारे' हे.- 


" (१) केन्द्रीय सरकार जिसका सर्वोच्च कर्मचारी 
गवनर-जनरल है ओर जिसका काये दिल्‍ली या शिमला 
से होता हे । (२) दूसरे प्रान्तीय सरकारें । 


केन्द्रीय या भारत सरकार के जिम्मे भारतवर्षीय विपय 
ओर प्रान्तीय सरकारों के जिम्मे प्रांतीय विषय रहते हैं । 


दर 

सन्‌ १९१९ ई० के ऐ भी बिपयों को दो भागों में 
विभक्त किया हे | 

(१) केन्द्रीय विपय ओर (०२) प्रान्तीय विपय । 

केम्द्रीय विपयों में से कुछ मुख्य विषय इस प्रकार है; 
(९) देश रक्षा । (२) अन्य देशों तथा देशी रियासर्तों के 
साथ का सम्बन्ध । (३) डाक, ताग, देलाफान, वतार का 
तार । (४) रेल ओर हवाई डाक । (४) जहाजों के आने 
जाने ओर ठहरने का प्रबन्ध । (5) बड़े बढ़े बन्दरगाह । 
(७) बाणिल्य, वेंक ओर वीमा । (८) आयात निर्यात कर 
रूह पर कर आयात-कर नसक ओर अखिल-भसारत-वर्षीय आय 
के अन्य साधन । (९५) सिक्का, नोट आदि। (१०) भारत 
वर्ष का सरकारी ऋण | (११) सर्विग वेंक । (१२) भारत 
वष का हिसाव परीक्षण विभाग । (११) मदुमशुमारी 
ओर आँकढ़े ( #&88908 ) । (१४) अखिल भारतवर्पीय 
सर्विस । (१४) पब्लिक सर्विस कमीशन । (१६) अफीम 
की पैदावार, खपत आर निर्यात का नियंत्रण | (१७) प्रांतों 
की सीमा । (१८) मज़दर सम्बन्धी नियंत्रण । (१६) दीवानी 
आर फाजदारी कानून तथा उनके कार्य विधान | (२०) हथियार 
आर युद्ध सामआी का नियंत्रण । (२९) कापो राइट । 
इत्यादि । कन्द्रीय विभागों के नाम लिखे जा चुक्के हैं, 
आर प्रोतीय शासन के विभाग के नाम प्रांतीय शासन के 
अध्याय मे दिय गया है । 
भारत सरकार का प्रान्तीय सरकारों के साथ सम्बन 

कन्द्रीय विपय का संचालन भारत सरकार करती 
आन वन लय 

थ साथ भारत सरकार के 


दर 


आदेशों का पालन करना पड़ता हैं और उन्हें प्रत्येक 

त्व पूर्ण विषय का विवरण भारत सरकार के पास भेजना 
पड़ता है ओर जो रिपोर्ट मांगी जाय उसे भी भेजना 
पड़ती हं 


सन १६१६ ई० के पृव केन्द्रीय नियंत्रण प्रात के प्रायः 
प्रयेक विपय पर जिसका सम्बन्ध ग्रवन्ध, कानून और 
आधिक नीति से रहता था अधिक था, किन्तु सन्‌ १६१६ ई० 
के सुधार ऐक्ट के बाद से प्रायः प्रत्येक विपय पर 
नियंत्रण कम कर दिया गया | इस ऐक्ट के अनुसार 
प्रांतों में द्विविध शासन प्रणाली ( 07०75 ) स्थापित हुई 
आर रक्षित विपयों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण अधिक 
रहता हूं आर हस्तांदरित विपयों पर बहुत ही कम । 
भारत सरकार को हिन्दुस्तान के सभी मुल्की तथा फोज़ी 
विपयों का नियंत्रण, निरीक्षण ओर शासन का पूर्ण अधिकार है। 
देश-रक्ता, शांति ओर व्यवस्था | पूर्ण अधिकार 
उसी को है, इसलिये आवश्यकता पड़ने पर जब चाहे तब 
प्रांतीय विपयों में भारत सरकार हस्तक्षेप कर सकती है । 


जिस प्रांतीय विपय पर प्रांतीय सरकार तथा धारा- 
सभा सहमत हों उन विपयों पर भारत सरकार हस्तक्षेप 
नहीं करती । प्रान्तीय घारा-सभा द्वारा पास हुआ कानून 
जब तक गवनेर-जनरल की स्वीकृति प्राप्त न करते, तब तक 
वह कानन का अधिकार नहीं रखता । प्रान्तीय सरकारों 
की अब कजे लेने का अधिकार है ओर कर्ज के ब्याज 
की दर इत्यादि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा होती है । 
बम्बई, मद्रास, ओर बंगाल के गवनरों के शासन प्रबन्ध 
में भारत सरकार कम हस्तक्षेप करती है । ब्रिटिश सरकार 
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की नीति प्रान्तीय स्व॒राज्य देता हे इसलिये भारत सरकार 
का प्रान्तीय सरकार के शासव मे जहाँ तकहा सके क्रम 
स्तत्तेप करने का आदेश दिया गया हू । हिन्दुस्तान एक 
विशाल देश है आर सबंत्र शासन ठीक-ठीक रहे तथा 
प्रान्त में वेंसनस्थ नहाने पावे, इसलिय हिन्दुस्तान को एक 
मजबूत केन्द्रीय सरकार की जरूरत सदा वनी रहेगी 
भारत-सरकार और भारत-सचिव के साथ सम्बन्ध।-- 

विधान के अनुसार भारत सरकार त्रिटिश पार्लियामेंट 
के आधीन है| आर पालियामेंट का नियंत्रण भारत-सचिव 
द्वारा होता है | सारत-सचिव के जिसमे सारत का शासन प्रवन्ध 
निरीक्षण ओर नियंत्रण सौंपा -गया है । भारत-सचिव 
की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना भाग्त-सरकार के लिये 
अनिवाय है। लड़ाई, सन्धि या किसी भी महत्वप्रणं योजना 
का काय में त्ञान के पूर्व भारत-सचिव की स्वीकृति 
आवश्यक है. । 

प्रतिब भारत-सरकार को पालियामेंट के सन्मख 
हन्दुस्तान की राजनंतिक, सामाजिक आर नेतिक उन्नति की 
ग्पिर्ट अजना पड़ती हे । सन्‌ १६१६ ई० के पूषरे भारत- 
सचिव का नियंत्रण कढ़ा था, किन्तु इसके बाद कम हो 
गया हे | उन विपयों से जिन पर भारत सरकार और 
भारतीय-बाग-सभा के सदस्यों के मत एक से होते हैं, उन 
विपयों पर भारत-सचिव वहत कम हस्तक्षेप करते 
व्यवहार मे दाना मसिल्ष जुलकर ओर सहयोग के साथ काम 
करत हैँ आर भारत-सचिव बहुत कम हस्तक्षेप करते हैं। 


याद गवनेर-जनरल दवंग हुआ, तो भारत-सचिव को 
उनके कहने के अनुसार काय करना पड़ता है | 
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गवर्नेर-जनरल के स्थल पर के कमचारी होने के 
कारण उनकी राय को विश्येप महत्व देना पड़ता है और वह 
अपने कायक्षेत्र में एक सेनापति के सहृश आवश्यकता- 
नुसार काय करने को स्वतंत्र हैं । अतएव हिन्दस्तान का 
शासन बहुत कुछ गवनर-जनरल की रुचि के अनुसार 
होता है । हिन्दुस्तान को ओपनिवेशिक स्वराज्य देना 
ब्रिटिश पालियामेण्ट का प्रधान ध्येय है इसलिये भारत- 
सचिव का नियंत्रण कम होता जा रहा है। १२७४० 6४६ 


अवस्था-परिवर्तन-कालिक व्यवस्था ( क।डी/णा्श, 
[7०रशांशं०णा8 0० (6 0०+.988. ):--सन्‌ १६३४ ई० के ऐेक्ट 
के अनुसार -१ अप्रलत सन्‌ १९३७ इ० स॑ हहेन्दुस्तान के 
११ प्रांतों में प्रांतीय स्व॒राज्य की स्थापना हुई हे और समस्त 
भारतवर्ष के लिये संघ सरकार ( [7€१७७) ७0एशपा०ा ) 
की व्यवस्था की गई है | प्रांतीय स्वराज्य और संघ 
सरकार की स्थापना एक साथ नहीं हुई हे, इसलिये अवस्था- 
परिवर्तन-कालिक व्यवस्था की गई है । 


संघ सरकार कायम होने तक वर्तेमान भारतीय घारा- 
सभाएँ व्रिटिश भारत के लिये कानन बनायेंगी | संघ 
सरकार के कार्य सपरिपद-गवनर-जनरल करेंगे ओर संघ 
सरकार कायम होजाने पर जो कार्य गवरनेर-जनरल अपनी 
मर्जी के (7 ॥79 08०७०४००॥ ) द्वारा करने के अधिकारी 
होंगे, वे कार्य ब्रिटिश-सारत के लिये गवनर-जनरल 
स्वत्त: करेंगे। केन्द्रीय सरकार का प्रान्तों के कानन और 
व्यवस्था पर अब नियंत्रण नहीं रहा । केन्द्रीय सरकार के 
आजा [, नियंत्रण ओर आदेश के अधिकार कुछ विपयों 
( व्यापारिक झगड़ा ) छोड़कर बिल्कुल निकल गये । 
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विधान से बताये गये गवर्नर-जनरल के विद्योप उत्तरदायित्व 


आ' 


के कार्यों की जिम्मेदारी गवबनंर-जनरल पर रहेगी | 


न्‍्क्ी 


गवर्नर-जनरल ओर सपरिपद-गवनंर-जनरल सभी 
विपया में सारत-सचिव के आधीन होंगे । भारत-सरकार 
की रक्रम को खर्च करने के लिये भारत-सचिव को अपने 
सलाहकारों का वहमत होना चाहिये | संघ सरकार कायम 
होने तक सलाहकारों की संख्या ८से १२ तक हागी। संघ 


सरकार कायम होजाने पर सल्लाहकारों की संख्या ३ से 
६ तक हद्ोजायगी | 






हि 


नये एक्ट के अनुसार 
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ले सकते भारत सरकार की तरफ से आवश्यकता 
पड़ने पर भारत-सचिव अपने सलाहकारों के बहुमत से कजे 
ले सकते हैं। सपरिपद-गवनर-जनरल के कर्ज लेने के 


अधिकार को भारतीय- धारा-सभा सीमित नहीं कर सकती 
फेडरल रेलवे अथारिटी, फेडरल पब्लिक कमीशन, और 
फेडरल कोर्ट की स्थापना, संघ शासन स्थापित होने के पूवे, 
साथ साथ, या प्रान्तीय स्वराज्य स्थापित होजाने के बाद 
कक आणआणएण। भी की जा सकती हैं 
हे _। फेडरल कोर्ट की स्थापना 
. १ अक्टूबर १९३७३० से 
दिल्ली में हुई है. और अभी 
' उसमें एक चीफ-जस्टिस,जो 
हिन्दुस्तान के चीफ जस्टिस 
. कहलाते हैं, ओर दो साधा- 
। रण जज नियुक्त हुए हैं । 






्ई 





... अभी हाल ही में भारत 
“» केचीफ-जस्टिस सर सारिस 
हा * ग्वायर ने राजकोट के ठाकुर 
की साहेव के मामले में निष्पक्त 
निरणुय देकर अच्छी ख्याति 
पाई है ओर आपका निर्णय 
# ख्वायर निर्णय ” के नाम 
से प्रसिद्ध है । 


सर मारिस गरवायर 
राजकोट के मामले को सुलमाने के लिये ( राजकोट 
गी जन संख्या ७५, ४४० है । महात्मा गान्धी का राजकोट 
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ध्‌६्‌ 


कार्यों के लिये भारत-सचिव ओर हाई कमिश्नर को आवश्यक 
रकम देंगी | 
केन्द्रीय सरकार की आय के मुख्य मुख्य साधन इस 
प्रकार हैं:---( १ ) आयात-निर्याव कर, (२) आय-कर, 
(३) नमक कर, (४) अफीस कर, (४) रेलवे, 
(६) पोस्ट ओर तार, (७) मिनट ओर (5) देशी 
गज्यों से कर | 
प्रान्तीय सरकार की आयके मुख्य साधन इस प्रकार 
8--भूमिकर, स्टाम्प, रजिस्ट्री, आवपाशी, जंगल, न्याय, 
आवकारी तथा अन्य विभागों से । 
कुछ प्रान्तों को केन्द्रीय सरकार कुछ रकमें देंगी वह इस 
प्रकार है;-- (१) संयुक्तप्रांत को २५ लाख रुपया प्रति वर्ष 


४ साल तक दिया जावेगा | 

(२) आसाम को ३० लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलेगा । 

(३) पश्चिमोत्तर सीमाग्रांत को एक करोड़ रुपया 
प्रतिचषं दिया जावेगा । 

(४) उड़ीसा को प्रथम वर्ष ४७ लाख रुपया ओर फिर 
४ वर्ष तक ४३ लाख और फिर उसके बाद ४० लाख प्रतिवप 
दिया जावेगा । 

(४) सिन्ध को प्रथम चप एक करोड़ दस लाख रुपया 
मिलेगा और फिर थोड़ा कम होता जायगा और ४४ चर्ष 
के बाद ४४ लाख प्रतिवर्ष मिलेगा। तारीख १-४-१५९३७ से 

यह रकम उसे मिलने लगी हे । 

इन परिवतेनों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार का सारा 
कार्य; पूर्ववत चलेगा, जब तक संघ-सरकार कायम न होगी । 


छठ 


अभ्यात् के लिये प्रश्न।-- 
भारत सरकार से तुम क्या समभते हो ? 
गवर्नर-जनरल श्रीर वायसराय के अधिकारों का वर्णन करो । 
गवर्नर-जनरल के कार्य-करारिणी-समभा के सगठन और कार्यों का वर्णन करो । 
केन्द्रीय और आन्तीय विभागों के कार्यों में भिन्नता क्यों पाई जाती है ? 
किन-किन बातों का ध्यान रखकर विपयों को केन्द्रीय ओर प्रान्तीय 
विमार्गों में विभक्त करते हँ ? 
श्रायकर, पोष्ठ और टेलीमराफ, और रेलवे, परराष्ट्र विभागों में कौन-कौन 
से विभाग केद्रीय और कौन-कोन से विभाग श्ान्तीय हं ? 
केन्द्रीय सेक्रे टरियट के ब्रिपय में जो कुछ जानने हो, लिखो । 
गवर्नर-जनरल का सम्बन्ध भारत-सचिव और प्रान्त के गवनर 
साथ किस तरह का है ? 


हा 


5।! 


ऊेर 


भारत-नसरकार के विभागों का नाम लिखों ओर प्रत्येक विभाग 
जिम्मे कौन-क्षोत से कार्य संधि गये हे ? उन्तक्रा वर्णन करों । 
संघ-सरकार कायम होने तक भारत-सरकार का कार्य किस तरह चलेगा? 
बेल्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों की आमदठनी के साधनों कें नाम लिखो ? 
( नये ऐक्ट के अनुसार ) । 


संब-सरकार कायम होने तक भारत-सचिव और भारत--सरकार के 
सम्बन्ध किस प्रकार के रहेगे ? 

संब-सरकार कायम होने तक और संब-सरकार कायम हो जाने पर 
भारत--सचित्र के परामर्ण--ठाताओं की सख्या कितनी रहेगी ? 


६५ 
वतमान चीफ--जस्टिस आफ इश्टिया दे 

मु 4 जप १ «१65४५ वो सांम लिखों ग्ाय निर्णय 
को समभाओ ? । र॒ निर्णय 


अध्याय पांचवों 
(ब्‌) 


भारत सरकार (भारत की संघ सरकार ) 


( सन्‌ १९३५ ३० के ऐक्ट के अनुसार ) 

सन्‌ १६३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार १ अप्रैल सन्‌ 
१६३७ ई० से हिन्दुस्तान के ११ भान्तों में प्रांतीय स्वराज्य 
की. ( !?०शंह्रथंब #पर07०ए३ ) स्थापना होगई और 
भारतवर्ष के लिये संघ सरकार स्थापित करने की व्यवस्था 
की गई है। इस संघ सरकार में ब्रिटिश भारत के गवरनेरों/ 
ओर चीफ कमिश्नरों के प्रान्त ओर देशी .रियासतें भी ५ 
सम्मिलित होंगी। देशी राज्यों का संघ में सम्मिलित 
होना या न होना रियासतों के राजाओं की मर्जी पर 
छोड़ दिया गया है | देशो राज्यों को शर्तेनामा ( [7800- 
70676 0 #&००6४४०॥ ) की शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा । 


संघ सरकार की स्थापना;--- संघ सरकार की स्थापना 
सरदार सभा ( पम्र०प४० ० 7,.009 ) और जन-सभा 
( प्०घ४७ ० (07770 ) के अलग-अलग प्राथना करने 
पर सम्राट घोपणा द्वारा करेंगे । संघ सरकार तब स्थापित 
होगी, जब इतने देशी रजवाड़े, जिनको कम से कम ४२ सदस्य 
४ राज्य परिषद ”? ( 00एए०;ं ० 8806 >) के लिये चुनने 
का अधिकार हो ओर जिनके राज्यों की जनसंख्या 


७० 


कल देशी राज्यों की जन संख्या कम से कम आदी हो, संघ्र 
में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट कर । 


गवर्नर-जनरल ओर वायसराय;---गवरनर-जनरल की 
नियुक्ति कमीशन से रायल-साइन-सेन्यूअल (7]6 ३०5 
० जिशात ऐिकायण ) के 


होती ह नये ऐक्ट म॑ गव- 
नर-जनरल आर वायस- 
राय के काये अलग-अलग 
कर दिये गये हैँ । किन्तु 
दोनों पदों के अधिकार 
एक ही व्यक्ति को दिये 
जा सकते हैं |संघ सरकार 
का सर्वाच्च- अधिकारी 
गवनर-जनरल होगा और 
जब बह बादशाह के प्रति- 
निधि की हसियत से देशी 
रजवाड़ां के साथ सम्रार्ट 
क- अधिकारों का >प्रयोग 
करेंधे, ओर जब बह, संघ 





लाड लिनलिशथगों (अप्रैल सन्‌ १५३६ से ) 
सरकार के अधिकार के बाहर हर के क 


या का करेंगे, तव बह 
कंवल ” बायसराय ” कहत्ायेंगे। 


इस वधान के अनसार कन्द्राय सर 
ग़ासन प्रणाली (7०%) स्थापित 
हा विभागों सें विश्नक्त किये गये £ 


कार में छ्विविध 
हांगी। संघीय विपय 
-” (१) संरक्षित विपय 


अनुसाग, सम्राट द्वारा 


हि. न 


डा 


ओर (९) संघीय विप्रय| रक्षित विषयों का संचालन गवर्नर- 
जनरल द्वारा तेने सलाहगोरों ( 00४789!]078 ) की राय 
से ओर संघीय ' विपयों का सम्पादन गवनेर-जनरल 
अपने चुने हुए सन्त्रियों की राय से करेंगे । मंत्रियों की 
संख्या १० से अधिक न होगी | £ 

सलाहगीरों की संख्या ( 0०778०|078 ) तीन से अधिक 
न हो सकेगी। इनका वेतत तथा नौकरी की अन्य शर्तें 
सम्राट, अपनी कोंसिल की राय से निश्चित करेंगे। 
आर्थिक सलाहकार;--गवनेर-जनरल यदि चाहें तो 
एक आथिक सलाहकार ( [पंगशालंश्-#व एं88/ ) नियुक्त कर 
सकते हैं जो संघ सरकार की आध्िक स्थिरता और साख 
कायम रखने में उनको सलाह देगा । वह संघ सरकार 
को आशिक विपयों पर सलाह देगा । उसका वेतन तथा उसके 
सहायकों की संख्या गवनेर-जनरल द्वारा निश्चित होगी । 
प्रथम नियुक्ति को छोड़कर दूसरी नियुक्ति के समय वह अपने 
मंत्रियों से राय लेंगे । इनका कार्यकाल गवर्नर+जनरल 
निश्चित करेंगे | 
»” ऐडवोकेट जनरल--गवनर-जनरल एक एडवोकेट- 
जनरल को नियुक्त करेगा, जो फेडरल कोर्ट के जज होने 

योग्यता रखता है । कानूनी विषयों में संघ सरकार 
को सलाह देना तथा अन्य कानूनी काम जो उनको सौंपा 


जाय, उनका करना उसका काम होगा । इनका कार्य-काल 
ओर वेतन गवनेर-जनरल छारा निश्चित होगा। 


हस्तान्तरित विषयों के लिये गवर्नेर-जनरल मंत्रियों 
की सभा ( 007४०! ०/ |प्रं४०४४ ) की राय लेँगे। गवनेर- 


७४ 


बिक 


जनरल चाहें, तो इन संत्रियों_ की सभा का सभ'पतित्व भी 
प्रहए कर सकता है। मंत्रियों का चुनाव, शपथ लता आर 
पद्‌ पर कायम रहना गबरनर-जनरल की सजी पर रहता है । 
मंत्रों को ६ सास के अन्दर दोनों सें से किसी _एक सभा 
का सदस्य हो जाना चाहिये अन्यथा उसे अपने पद्‌ू स 
अलग होना पड़ेगा | 


मंत्रियों का वेतन संघीय धारा-सभा द्वारा निश्चित होगा 
ओर जब तक न हो, तब तक गवनेर-जनरजल निश्चित करेंगे ॥ 
किन्तु एक बार वेतन निश्चित होजाने पर वह मंत्री के 
कार्यकाल में घटाया या बढ़ाया न जायगा। मंत्रियों का 
चुनना, घुलाना, चेतन तथा ,चर्खास्त करना गवनेर-ज्नरल 
अपने वैयक्तिक निर्शय (॥ ]78 9स्‍82"०४०॥ ) के अधिकार 
पर करेंगे । 


मंत्रियों के चुनाव करते समय गवर्नर-ज़नरल को 
अल्प जातीय तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों में से भी 
मंत्री चुनना चाहिये । मंत्रियों के चुनाव के सम्बन्ध में 
( व [87006 0 [क्प्र्वव॑णा8 0 +96 ७. 0. )में 
; लिखा गया है. कि गवर्नेर-जनरल मंत्रियों का चुनाव धारा 
' सभा के बहुमत वाले पार्टी के नेता की राय से करे'गे जिससे 
मंत्रि-मण्डल स्थायी बच सके । मंत्री लोग अपने कार्यों के 
लिये धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे । इसके अलावा 
संघीय व्यवस्थापिका सभाएँ भी रहेंगी, जिसमें सम्राट का 
प्रतिनिधि गवनेर-जनरल और दो धारा-सभाएँ होंगीः--- 
(१) संघीय राज्य परिषद और संघीय व्यवस्थापिका सभा 
( 478 08७ 00 35800 ). 


ज्छ्‌ 


एक संघ न्यायालय भी स्थापित होगा, जिसमें संघ 
के मुकदमें तय होंगे । इसका वशन तीसरे भाग में किया 
गया हे । 


रक्षित विषय;--नये विधान के अनुसार शासन के 
सभीते के अनुसार शासन सम्बन्धी विपय तीन भागों में 


ध््ज 
हा 


विभक्त किये गये हैं 
(१) संघीय विषय । (२) प्रांतीय विषय । 


(३) संयुक्त विषय जिनपर संघीय तथा प्रांतीय सरकारें 
दोनों में से कोई भो कानून वना सकेंगीं । विषयों का 
चशन चतुथ अध्याय में किया गया है । 


संघीय विपयों में से निम्न लिखित विषय रक्षित करार 
दिये गये हैं और इनके शासन की जिम्मेदारी गर्वेनर- 
जनरल के ऊपर रहेगी । हाँ, इन विपयों में इनको सहायता 
देने के लिये तीन सलाहकारों ( 00ए्7४७०७४ ) की एक 
सभा होगी । ये सलाहकार अपने काये के लिये गवर्नर- 
जनरल के प्रति ही उत्तरदायी रहेंगे नकि संघीय-घारा-सभा 
के प्रति । सलाहकार धारा-सभा में उपस्थित हो सकते 
हैं ओर उसकी कारयवाही को देख सकेंगे, किन्तु इनको 
वोट देने का अधिकांर न होगा । इनके प्रति निन्‍्दा का 
प्रस्ताव भी पास न हो सकेगा । 


“ कुछ रक्षित विषय इस प्रकार हैं 


हि 2 


(१) देश-रक्षा( (06008 )। 


“ (२) परसष्ट सम्बन्धी विपय ( अन्य राष्ट्रों के साथ 
डोमिनीयनों को छोड़कर ) । 


७६ 
॥ ९) अंग (| इयाड ऑन) 60580 7 6ओ &श्चि/8 ] 
(४) जंगली जातियों के क्षेत्रों के शासन की जिम्मेदारी । 


उपराक्त रक्षित विपयों भें गवनंर-जनरल अपनी भर्जी 
क्र खनुसार ( 0 क8 त80-९॥०0॥ ) काय करगा । 
निम्न लिखित विषयों के लिये गव॑नर-जनरल विशेष 


अप से उत्तरदायी रहेंगे! ( 89०००] ॥ 85009 0668 0०0 
8५5 विए नाना) हा 


[ 9 ) खम्प्गा ह्िल्नट स्‍्तान या इसक 


एक भागमें 
मस्ति-भग के निवारण # लिये | 


(८) संघ सरकार का आधक स्थिरता (#१7६70०व] 
50 0 आम 2 2 की सुरक्षा के लिये। 


(६) अल्य संख्यक जातियों के उचित हितों की रक्षा 
लिये । 


तक 


(2) रग काया का गाकना 


जिनसे इलेण्ड था बसा 
हन्टर्वान में आने बाल माल 


के सम्बन्ध में भ्रेद-नीति 
४। सयवयालर ना हा | 
,.. (०) सार्वजनिक नाकर्ग के अविकारों का दिलवाना जो 
त्ड्ट प्र, संसार ८६ मिल सकने हू | 


व्ताका रक्ा | 
नत विययों 


हज पक लिये. | 
५, ७.४... अपन को चलने से रोकता जिससे 
सह 77 और 3 मम 


ही वीसगन यम सपाल हाता हा | 
कर 9 दिस मा, इकाई: गचनर: जनग्ल 
्ज है का 54 हु कक है वह उकम्क 


के काीय कारणा 
४) नयगा | 


ज्ड 


भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकार का सम्बन्ध/-अंब 
प्रांतीय सरकारों पर भारत सरकार का नियंत्रण बहुत 
ही कम हो जायगा ओर वह भो विशेष दशा में 
होगा । वे अपने प्रांतों में बहुत कुछ स्वाधीन होंगी । 
प्रांतीय गबनरों के उन कार्यों पर जो कि वे अपने विद्येषा- 
घिकार के अनुसार करेंगे, भारत सरकार का नियंत्रण गवेनर- 
जनरल द्वारा होगा । 


गवनर-जनरल के अधिकार तीन, विभागोंमें बाँठ सकते हैं।- 

(१) कानूनी अधिकार;--- गवनर - जनरल अस्थायी 
कानून [ 070/7970०06 | धारा-सभा के अवकाश के समय में 
आवश्यकता उपस्थित होने पर (जब संघीय -धारा-सभा की 
वेठक न हो रही हो, ) अपने मंत्री संडल की सलाह से बना 
सकता है; किन्तु यह अस्थायी कानून धारा-सभा की बेठक 
शुरू होने के ६ सप्ताह के बाद रद्द हो जाता है । 


(२) गवनेर जनरल के अस्थायी कानून[07५7क१०७ |:-- 
कुछ विशेष विषयों से सम्पन्ध रखने वाले गवर्नर-जनरत् अपने 
विशेष उत्तरदायित्व-पूर्ण विषयों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों 
पर स्वतः के निणंय के अनुसार आवश्यकता उपस्थित हो जाने 
पर ६ माह के लिये अस्थायी कानून बना सकता है और आव- 
श्यकतानुसार ६ माह के लिये आयु और बढ़ायी जा सकती है । 

( क) ये अस्थायी कानून सम्राट द्वारा अन्य कानूनों 
की नाई अस्वीकृत किये जा सकते हैं । 

(ख ) वह अस्थायी कानून जिसकी अवधि ६ माह के 
लिये फिर बढ़ाई गई है, उसकी सूचना फोरन भारत-सचिव 
को देनी पड़ती है |. 


उप 


(ग) किसी भी समय गबर्नग्-जनरल उनको वापिस लत 
सकते : 


(३) गवर्नर जनरल के. काबून _ 0०एश००/- 
(00०8 8०8 ]:--थदि गवर्नर-जनरल को कभी किसी 
नय कानत की आवश्यकता प्रतीत हो तो वह उसकी सूचना 
घीय धारा सभाओं का उस भावी कानून के मसबिदा 
के साथ भेज देता हैं | यदि एक माह के अन्दर बारा 
सभा उस विपय का कानून नहीं बनाती, तो गवनर-जनरत 
स्वत: उस विपय का कानून बना तेगा आर उसकी सूचना 
भारत-मंत्री के पास भेज दी जायगी । बह ब्रिटिश पालियामेंट 
के प्रत्येक हाउस के सनन्‍्मुख पेश करेगा । इस प्रकार के 
बन हुए कानून को “टगवनर-जनरतल का कानृन कहते 
इसके पृत्र॑ गबनर-जनरत का सर्टीफिक्ेशन के अधिकार 
प्राप्त थ |! 2?0फ्रछ/8 04 60७6%07 ] | किन्तु इस प्रकार 
के कानून को भारतीय-धारा-सभा हारा चनाया हुआ कानून 
कहते 6 आर नये विधान के अनुसार बने हुए कानून की 
टआावनंर-लनरल का ऐक्ट” कहते हैं 


श्र 
ञ् ४ अधि 
आंर्थक अधिकार 
संधीय धारा सभामें काईसी रुपया की मांग बिना गवर्नर- 
संस 4५ 2] हा 5 [! 6 कि. 
जनग्ल का स्वाकृति के पश नहीं की जा सकती | अपने 
इक्षित विपयों के लिये या विशेष उत्तरदायित्व पूर्ण विपयों 


का सागा का अस्वीकृति होने पर बह उन्हें मंजूर [9८8807'० | 
कर सकते हैं। बिना इनकी स्वीकृति के कोई भी नया 


कर लगाने का विल या संघीय सरकार के आय की रकस 
से खच करन के या कर्ज क्षन के लिये प्रस्ताव धारा-सभा में 


७९ 


उपस्थित नहीं किया जा सकता है। उन विषयों के शासन 
की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेगी और उनके लिये घारा- 
सभा के मत की आवश्यकता नही है [)ए0०0ए००७)॥७ ०७१5 
० 5एथापापा७ ] । सम्पूर्ण केन्द्रीय वार्षिक खर्चे का 
प्‌ फीसदी खच इनकी सर्जी [/)80'७/४०7] के अनुसार होगा । 


शासन सम्बन्धी अधिकार/--(क) विधान के भंग होने 
की संभावना उपस्थित होने पर गवर्नेर-जनरल घोपणा द्वारा 
संघ सरकार के कुछ या पूरे अधिकार अपने हाथ में 

सकते है। इस प्रकार की घोषणा की सूचना तुरन्त भारत- 
सचिव को भेज दी जायगी ओर भारत-सचिव उसको 
ब्रिटिश पालियामेंट के प्रत्येक हाउस के समक्ष उपस्थित करेंगे । 
इस प्रकार को घोषणा ६ माह तक कायम रहेगी । यदि 
इस घोपणा का समर्थन दोनों हाउसों छ्वारा हो जाय, तो 
वह घोषणा एक वर्ष ओर कायम रह सकती है । घोषणा 
तीन वर्ष तक लगातार लागू रहने के बाद उसका कानूनी 
अधिकार जाता रहता है । फेडरल कोट के अधिकार से 
सम्बन्धित विषय गवर्नर-जनरलके अधिकार क्षेत्रसे बाहर हैं । 


(२) विशेष उत्तरदायित्व-पूर्ण विषय सम्बन्धी 
अधिकार;-- इन विपयों में गवर्नेर-जनरल अपने मंत्रि- 
मंडल और धारा-सभाओं के मत की अवहेलना कर सकते 
हैं। वे विपय इस प्रकार हैं:-रक्षा और शांति, आर्थिक 
स्थिरता की रक्षा, अल्प संख्यक जातियों के उचित हितोंकी 
रक्षा, सावंजनिक नोकरियों की रक्षा, व्यापारिक तथा जाति- 
गत भेद-भाव की नीति, देशी राज्यों की रक्षा तथा उनके 
रजवाड़ों की मानमर्यादा की रक्षा इत्यादि । 


०० 


(३) रक्तित विषयों के लिये (देश रक्षाया सेना ), 
परराष्ट्र सम्बन्ध, धर्म (ईसाई मत ), जंगली जातियों की 
रक्षा इत्यादि विषयों के लिये केबल गवर्नर-जनरल उत्तर 
दायी है | हस्तान्तरित विपयों में गवर्नर-जनरल मंत्रियों 
की राय के अनुसार काय करेंगे | 


[0] 5. »$ हा श ल्‍ दी ट हु 
(४) उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के लिय गवर्नर- 
जनरल को विस्तृत अधिकार दे दिये गये हैं 


हे 

भारतवर्ष की देश रक्षा सम्बन्धी नीति का अन्तिम 
उत्तरदायित्य गवर्नर-जनरतल पर ही है! | इस अधिकार से 
ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण कम होजाते । अभी 
तक सेना सम्बन्धी अन्तिम अधिकार पालिसंट को था। अभी 
तक कंबल ज़टिश पालिमेंट ही हिन्दुस्तानी सेना को भारतवपं 
की सीसा के बाहर जाने की अनमति प्रदान कर सकती 
थी किन्तु गवरनर-जनरल को तज्ाटश पालियामेंट की आज्ञा 
का पालन अब भी करना पड़ता है । इस तरह परिवतंन 
से कांई विशेष लाभ नहीं हआ । 


नसीहतनामा; उक श्रकार का लिखित प्रमाण 


तर है जा गवनेरों आर गवर्नर-जनरल को नियुक्ति पर 
सम्राट दते हैं । ५ ++ | उनको सर्जी क्रे अनुसार (]॥ ॥78 
१806४0०॥ ) ओर बेयक्तिक निशयवात ( कराता 
पवैडणकां ) कार्यों के करने की विधि आर नसीहतें लिखी 
हती हैं | यह पार्लमिन्ट की स्वीकृति से दिया जाता है। 
ऐसे कामों के लिये वे पालिमेन्ट के श्रात उत्तरदायी होते हैं । 





पर 


अभ्यास के लिये प्रश्न/-- 


(१) नये विधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सगठन, पद, श्रधिकार 

, >> पथा कर्तव्यों में क्‍या क्‍या परिवतन हुए १ 

( श्‌ ) नये विधान के अनुसार केन्द्रीय शासन में द्वेथ शासन ( एएथाणा३ ) 
का आरम्भ हुआ है । इसको समझाओ । 

(३१ उन्त विषयों के नाम लिखो जिनके शासन की सारी जिम्मेदारी केवल 
गुवनेर-जनरल की मर्जी पर निभर है? 

( र्ड ) नये विधान के अनुसार गवनर-जनरल की कार्यकारिणी सभा पर क्या 
असर पढ़ा १ 

(५) नये विधान के अनुसार गवनर-जनरल के अधिकारों का वर्णन करो! 

(६ । गवर्नर--जनरल और उसके सलाहकारों का पारम्परिक सम्बंध किस 
प्रकार का है ? 

(७) गवनर--जनरल कितने सहलाकारों को नियुक्त कर सकते हैं? बे 
अपने कार्यों के लिये किसके प्रति उत्तरदायी रहेगे ? 

(८) ओआधिक सजाहकार की नियुक्ति और कार्यों का वर्णन करो । 

(९) “कॉसिल-आफ-मिनिस्टस? से तुम क्‍या समभते हो? इनकी संख्या 
क्ितनी दो सकती है? इनके जिम्मे कौन कौन से विषय सौंपे गये है! 

(१०) गृवुनर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों से क्या समभते हो? 

(१ शा एडवोकेट--जनरल की नियुक्ति और कार्यों का वर्णन करो । 

(१२) ३“भये विधान के अनुसार गवर्नर-जनरल का सम्बध भारत-सचिव के 
साथ किस प्रकार का रहेगा ! 


न 
छद्वा अध्याय 
कर 2 हा. हक 
द्शी एयाूसत 
सारा भारतवर्ष तीन राजकीय विभागों में विभक्त किया 
गया हे । 
(१) ब्रिटिस भारत । (२) देशी भारत और 
(३) विदेशी भारत । क्रॉस के अधिकार में चन्द्रनगर, 
पांड्चेरी, कारीकल, माही और यनान हैं | गोवा, ड्य, 
आर डमन पर पुतंगाल वालों का अधिकार हैं । 


यदि हम भारतवर्ष के नक्शे को देखें, तो हम को 
गुलाबी ओर पीले दो रंगों में सम्पूर्ण भारत बँटा हुआ 
दिखाई देगा । पीला रंग सारतीय देशी राज्यों का है । 
हिन्दुस्तान में छोटी मोटी कुत्त मिलाकर देशी रियासतों 
की संख्या लगभग ६०० है. और उनका संयक्त त्षेत्रफल 
लगभग ७, १२, ४०८ वर मोल है और आवादी लगभग 
! १३, १०, ८४४ हे'। इन सब रियासतों में सबसे बड़ी 
रियासत का क्षेत्रफल ८२,६६८ वर्ग मील और सबसे छोटी 
का १वबग मील से कुछ कम है | सबसे बडी रियासत 


हृद्रावाद ( दक्षिण ) हे और यहां की जनसंख्या सन्‌ १६३१ ई० 
के अनुसार १, ४४, ३६, १४८ है । 


इन सब राज्यों को किसी भो परराष्र या देशी राज्य 
35, मित्रता ओर संघि आदि करने का अधिकार नहीं 


परे 


है । आन्तरिक अधिकारों में ये राज्य विभिन्न प्रकार से 
स्वतंत्र हैं । यह स्वतंत्रता इनको ब्रिटिश राज्य के साथ 
हुई सधियों से मिली है | इस विभिन्नता का कारण यह 
है कि इन राज्यों की ब्रिटिश सरकार से संधियां भिन्न 
भिन्न समय में हुईं, जब कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट अपना 
अधिकार जमाकर पुष्ठट कर रही थी, उस समय जेसी 
राजनेतिक दशा थी बेसी संधि आवश्यकतानुसार कर ली गई । 


ब्रिटिश सरकार ओर देशी राज्यों का सम्बंध तीन 
कालों में विभक्त किया जा सकता है;--(%) प्लासी के युद्धसे 
लाडे वेलेजली के गवनेर-जनरल बनने के पूर्वा तक 
( सन्‌ १७०७ ई० से सन्‌ १७६८ ई. तक ) ब्रिटिश सरकार की ' 
नीति देशी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप न करने या वटस्थ 
( ए07-7/४"४७॥४०॥ ) नीति रही । 


(२) सन्‌ १७९८ ३० से १८४७ ३० के गदर तक 
का काल!--इस काल में देशी रियासतों को ब्रिटिश सम्राट 
के मातहत एक दूसरे से अलग ( 5प्री००वं॥08७ 80]&907 ) 
किया गया अथांत्‌ इस काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
शक्ति को सर्वोपरि बनाने का प्रयत्न किया गया । ह्विततीय 
सिक्‍ख युद्ध के बाद ( सन्‌ १८४६ ई० ) लाड वेलेजली, लाड 
हेस्टिज ओर लाड डलहोजी के “ तमाम प्रमुख रियासतों 
को ब्रिटेन की छुत्र्याया के नीचे संगठित करने का, काय 
पूरा होगया ”। इस कास में पालन की गई दो नीतियाँ 
(१) सहायक-संधि-प्रथा और (२ ) देशी राज्यों को हड़पने 
की नीति विशेष रूप से उल्ले खनीय हैं | इस काल में देशी रिया- 
सतें त्रिटिश सरकार के राज्य-प्रसार में बाधक समभी जाती थीं। 


पट 


बिका 
(३) तीसरा काल सन्‌ १८५८ ३० के बाद से शुरू 

होता है;--इंस काल में राजाओं ने अपनी राज्य भक्ति 
ब्रिटिश सरकार के प्रति खास करके बलवे के समय 

शि प्रदशित की ओर महारानी 
विक््टोरिया ने सन्‌ श्यण८ ई० 
की घोषणा द्वारा स्पष्ट कर दिया 
कि उनके राज्य अंग्रेजी राज्य 
में नहीं मिलाये जायेंगे ओर 
उनके हितों ओर स्वत्तों की 
रक्षा की जायगी । गोद लेने की 
आजा भी दी जावेगी। बड़े बड़े 
: राजाओं को सनदें भी दी गई । 





महारानी विक्टोरिया 
( सन्‌ १८४७ -- १९०१ ) 


महारानी विक्टोरिया के सन्‌ १८७८ ई० 


कप ०2 
पत्र को विशेषताएँ:- 
(१) ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा की गई देशी राज्यों 
के साथ की संधियों का पालन ब्रिटिश सरकार करेगी । 


ब्रिटिश सरकार राजाओं के अधिकार, मान ओर पदों 
को इज्जत करगी | 


(३) सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई । 
(४) हिन्दुस्थानी राज्य के किसी भी पद पर . नियत 
जा सकतग। कानून की दृष्टि में सब बरावर समझे जायेंगे । 


के घोषणा 


किये 


प्र 
पि छू 


कुल रियासतों को हम तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं । 
(१ ) प्रथम श्रेणी की रियासतें।--- 

















क्षेत्रफल वगमाल। __- _. ८ | स्थानीय 
नाम कल] उपाधि, जाति, धर्म | ० 
छोर आवादी निरीक्षक 
हैदराबाद | ८ ६६८, | निजाम,तुक मुसलमान, | ब्रिटिश 
आवादी हिज एग्जाल्टेड रेजीडेण्ट 
१७ ४३६, १४८ हाईनेस । कु 
मैसूर | २९, ३ पे महाराजा, क्षत्रिय 
आवाद हिन्द बी 
६५,४०७, ३०२ हे 
काशमीर | ८४, ४१ ध्‌ महाराजा, दोगरा, 
धश्र[वादा राजपूत, हिन्दू 2१2. 97 
३६,४६, २४३, 
चड़ीदा | 5, १६४ गायकवाड़ महाराजा, 
आबादी सरहठा, हिन्दू 99. 99 


२४, ४२,००७ 





हेदराबाद सब राज्यों में बड़ा है। वार्षिक आय लगभग 
८ करोड़ रुपये है। यहाँ उसमानियाँ विश्व-विद्यालय हे 
जिसमें शिक्षा उदे द्वारा दी जाती है । सर एम० वेंकट 
सुब्बाराव नागपुर में हेद्राबाद के राजदूत नियुक्त हुए हैं । 

बढ़ोंदा रियासत में २०) से कम वेतन पाने वालों को छोड़ 
कर सब के लिये अनिवाये बीमा-योजना मंजूर को है । 


॥. 


द्वितीय श्रेणी की रियासत 
[ मुख्य निरीक्षक गवर्नेर-जनरल का प्रतिनिधि ] 





एज्ेन्सी के | ऊल रियासतें 











शि ख्य 
का मुख्य रियासते ड़ 
नाम | एजेन्ट के जिसमें निरीक्षक 
१, सध्यभारत १४८ ग्वालियर ,इन्दोर, भोपाल (2 
ञ््ग्रो रीवां | प्र 
र रीब स्‍ 
२. राजपूताना | २३ उदयप , जयपुर, | थट्रि 
* ७» छा स्ध (१३४ 
जोधपुर, बीकानेर, टोंक, * 
भरतपुर, अलबर, बू दी | [४ 
मि हे 9 
३. बलूचिस्तान. २ किलात ओर लसवेला | /5 
पर 
€ [,88 39)& ) 


| डक 

. पश्चिम भारत एजेन्सी का निर्माण/--सन्‌ १९२४ ई० 
भें इसका निर्माण हुआ और सन्‌ १६३३ ई० इसमें कुछ 
अन्य राज्य और मिलाये गये । इस एज़ेन्सी में भावनगर 
ढ़, कच्छ, नवनगर आदि रियासतें हैं । इनका 
निरीक्षण सध्य सारत का एज़ेन्ट [ ॥6200॥४ ० ॥6 ग5/ 
0388 82०76 0 86 0. (उशा०त)] 70 #6 अंद्वा68 ०॑ 
#6४७+ ]70078 ) करता हे । 


के [। ३ ३० 
| पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत एजेन्सी--इसमें चित्राल, दीर 
आर स्वात कं छोटी छोटी रियासतें हैं। ये पश्चिमोत्तर सीमा 
अत के गबनर के जिम्मे में हैं 





प्र 


पंजाब एजेन्सी;इस एजेन्सी का निर्माण सन्‌ १६२३ ई० 
में हुआ । इसमें आजकल १४ रियासतें हैं । पटियाला, 
वहालपुर, खेरपुर, विलासपुर, नाभा, कपूरथला, लोहारू, मंडी 
आदि रियासतें 6 । इनके निरीक्षण के लिये एक पोलिटिकल 
ए्जेन्ट लाहीर में रहता हे । 

मद्रास एजेन्सी;--इसमें ४ रियासतें हैं । ट्रावनकोर 
ओर कोचीन प्रसिद्ध हूँ । ट्रावनकोर बहुत उन्नतिशील राज्य 
हैं । यहां प्रारंभिक शिक्षा निश्शुल्क दी जाती हे । ख्री- 
शिक्षा में यह रियासत ब्रिटिश भारत से भी आगे है । 
यहां न्‍्यायविभाग और शासन विभाग अलग अलग हैं । 
कानून बनाने के लिये धारा-सभा भी हे । 

गुजरात एजेन्सी।--ईंसमें मुख्य रियासतें छोटा उदयपुर, 
बालसिनोर, सची, सन्त इत्यादि हैं । इस एजेन्सी के 
मातहत में रीवाँ कंठ ए्जेन्सी है । जिसकी अधिकांश 
रियासतें बहुत छोटी हैं । बड़ोदा के रेजिडेन्ट इस ण्जेन्सी का 
निरीक्षण करते हैं । 
पूर्वी राज्य एजेन्सीः --बिहार और उड़ीसा के राज्य 
ओर मध्य-प्रांत के राज्य ( सकरई रियासत को छोड़कर) इस 
में साम्मिलित हैं। इस एजेन्सी का निर्माण सन्‌ १९३३ ई. 
में किया गया । इसमें ४० रियासतें हैं । मध्यप्रांत की 
रियासतों में बस्तर, रायगढ़, सिरगुजा, खेरागढ़, राजनांदगांव 
मुख्य हैं । 

संयुक्त प्रदेशः--इसमें रामपुर, बनारस और टेहरी हैं। 


72% 


आसाम;--में ऊुल २७ रियासतें हैं ओर मानीपुर सब 
में मुख्य है । ह 


क्रममबा“कृममावा, 
स्वत 


बझ्ब३ सूबा;--इंसमें १४१ रियासतें हैं । यहां १४ 
एजेन्सियां कायम कर दी गई हैं ओर इनके द्वारा प्रान्तीय 
सरकार रियासतों से अपना कार्य करती है । मुख्य 
रियासतों के नाप्त इस प्रकार हैं:-कोल्हापुर, खेरपुर, सांग्ली, 
इंडर, राजपिपला, धरमपुर । 


बद्भाल/--वंगाल में कृचविहार ओर त्रिपुरा हैं । 
प्रान्तीय सरकार इनका नियंत्रण कल्लेक्टरों द्वारा कराती है 
जिन्हें पोलिटिकल एजेन्ट के अधिकार प्राप्त हैं । इस 
विपय से आन्तीय सरकारें गवनेंर की ओर से प्रतिनिधि मान 
ली गई हूं । 


भू अप हर न] ३ जे ३ 
नेंपाल/--नेपाल अन्य रियासतों से कुछ चातों में भिन्न 
है। भारत में स्वाधीन राज्य केवल नेपाल ओर भूटान ही हैं । 
श कक और डे 

भीतरी शासन सें लैपाल पूर्ण स्वतन्त्र है परन्तु अन्य 
चा्‌ .. +५+ 4०5 बन घ ल्‍ “के हि श 

-...। » जिनका सम्बन्ध विदेश से है ब्रिटिश सरकार 
के द्वारा ही करना पड़ता है । ब्रिटिश रेजीडेन्ट का रखना 
के है और विता ब्रिटिश गवर्नभेन्ट की स्वीकृति के 


बह प्र शे तोगों लो 
चह यूरोपीय लोगों को नौकर नहीं रख सकता । इस राज्य 


में ब्रिटिश सरकार की ओर से एक राजपूत ( [ए०५ ) 
“हता हैं जिसका बार्पिक खर्च लगभग दो लाख होता हे 
आर यह भारत के कोप से दिया जाता है। नेपाल की 
ओर से दिल्‍ली और ल्हासा में प्रतिनिधि रहते हैं । 
उनकी चीन से भी मित्रता है । अंग्रेज सरकार इस शज्ये 
की १० लाख रुपया प्रतिवर्ष देती हे और भूटान को भारत 
सरकार १ लाख रुपया प्रतिवर्ष देती है । 


प& 


पोलिटिकल रजिडेन्ट और एजेन्ट/--हैदराबाद, मेसूर, 
बड़ोदा ओर काश्मीर ये चार बड़ी रियासते' हैं । इनमें 
एक रेजिडेन्ट रहता है, जो भारत-सरकार की तरफ से 
निरीक्षण के लिये रहता है। वह राजाओं को समय-समय 
पर उचित राय देता रहता है, ओर देखता है कि ब्रिटिश 
सरकार ओर रियासतों के बोच जो सन्धि हुई हैं उसका 
पालन ठीक-ठीक तरह से होता है या नहीं । देशी 
रियासतों का सम्बन्ध भारत सरकार के पोलिटिकल विभाग 
के जिम्मे रहता है इसकी देखरेख स्वतः वायसराय करते 
हैं ओर राज्यों के विषय में सहायता करने के लिये एक 
अलग से सेक्रेटरी रहता है । 


देशी राज्यों का ब्रिटिश सरकार के प्रति कतेव्य;-- 
त्रिटिश सरकार और देशी राज्यों का सम्बन्ध उनके बीच 
. में हुई संधियों पर निर्भर है । देशी राज्यों' को ब्रिटिश 
सरकार को सर्वोच्च शक्ति मानना पड़ती है ओर वे उसके 
प्रति राज्य भक्ति रखने पर बाध्य हैं । बिना उसकी आज्ञा 
के वे विदेशी या देशी राज्यों के साथ न लड़ाई कर 
सकते हैं ओर न संधि । वे अपने राज्य में किलाबन्दी 
नहीं कर सकते। गोला बारूद भी नहीं बना सकते तथा 
निश्चित संख्या के ऊपर सेना नहीं रख सकते । अपने 
राज्य का शासन इन्हें सुन्दर रूप 'से चलाना चाहिये 
आओर राज्य के अन्दर शांति और व्यवस्था कायम रखना 
चाहिये । राजा के मरने पर राज्य कई उत्तराधिकारियों में 
नहीं बाँटा जा सकता । भारत सरकार के राजनेतिक 
विभाग या उसके अधीनस्थ किसी अफसर द्वारा मांगी 
गई सूचनाएँ देना रियासतों के लिये आवश्यक है 
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रेजिडेन्ट, एजेन्ट तथा अन्य राजनैतिक विभाग के आफीसरों 
द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन भी करना इन्हें आवश्यक 
हे। भारत सरकार के आदेशों के खिलाफ वे कोई कार्य 
नहां कर सकते । ग़ज़ाआओं का अपना उत्तराधिकारी नियत 
करन के पृव उन्‍्हं सरकार की मंजरी लेना जरूरी है | 
रल, तार, नमक, अफीम इत्यादि बिपयों में सरकार को 
सहयाग देना आवश्यक हैं | बिना ब्रिटिश सरकार की 
स्वीकृत के वे अपने राज्य में किसो यूगेपियन को नौकर 

हीं रख सकते । अपने राज्य में उन्हें अंग्रेजी सिक्के 
का वही मान देना होगा जो उस ब्रिटिश भारत में प्राप्त 
है| ब्रिटिश भारत का अपराधी यदि देशी श़्ज्य में 
भावकर चला जाय तो उसे वापिस देना पड़ता है । 
उसके गाल्य के नयसादि ब्रिटिश भारत से प्रचात्नत नियमों 
_ आधार पर था उससे मिलते जुलते हैं । वे अपने राज्य 
से विदेशी राज्यों के व्यापारी था एजन्टां #| नहीं रख 
सकते ओर न वे किसो बिदेशी राज्य अथवा सभा 


सासाइटा से काई उपाधि ले सकते £ 


हे व अपन किसी 
अजा का ब्रिटिश गवनमेन्ट की सूचना के बिना विदेश 


मे जान की आजा नहीं दे सकते | प्रत्येक रियासत को 
) सिश्चित रकम राज्यकर के रूप से ब्रटिश गवनंमेन्ट 
का देना पढ़ता हैं । भारत सरकार आवश्यकता पड़ने 
देशी रियासतों में कहीं भी अपना सेना रख सकती 
है | वे दसरी र्थासता के भीतरी झगड़ा में हस्तत्षेप 
नहीं कर सकते और न ऋगड़े को निपटा सकते हट । 
नह ऐसे मामलों को ब्रिटिश गवन्तमन्द के सामने पेश 
करता पढ़ता है और उसके निणय को मानना पड़ता है | 
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देशी के ्‌े 
ब्रिटिश सरकार के देशी राज्यों के प्रति कतेव्य+-- 
(१), भीतरी ओर बाहरी आक्रमणों से देशी राज्यों की 
रक्षा करना । 
(२) उनके स्वत्तों ओर अधिकारों की रक्षा करना । 
(३) विदेशों में देशो राज्यों के लोगों की रक्षा करना | 
(४) जब राज्य में कोई गड़बड़ी या अशान्ति उत्पन्न होती 
हैं तब बीच में पड़कर झगड़े का निपटारा करना । 


(५) विदेशी गवनेमेन्टों के साथ संधियों से तथा रेल 
से जो लाभ होता है, उसका कुछ हिस्सा इनको 
देना । अकाल इत्यादि के समय सरकार रियासतों 
की सुविधा के लिये अपने सब साधनों को सुलभ 
कर देती है । 

(६) देशी राज्यों के निवासियों को ब्रिटिश भारत में 
अनेक पदों पर नियुक्त करता और राजाओं और 
रियासत के लोगों को उपाधि देना । 

(७) समय समय पर देशी राज्यों को उचित सलाह 
देना, लीग आफ नेशन्स ( राष्ट्र सभा ) में रियासतों 
के एक प्रतिनिधि को भारतीय प्रतिनिधियों में 
स्थान देना । 


ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों के भीतरी मामले 
में हस्तक्षेप कब करती ह/--देशी रजवाड़ों को अपने 
राज्य के अन्द्र शासन सम्बन्धी बातों में पूर्ण स्वतंत्रता , 


है । परन्तु यदि कोई राजा अन्यायपूर्वक या क्ररता से 
शासन करता है तब ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप करती है। 


९्र्‌ 
किए. / ८5. खित त्र्ग् ५9 होने हीं 5 य 
हस्तक्षेप निम्नलिखित अवसर उपस्थित होने पर हीं किया 
जाता है | 
(१) ब्रिटिश सरकार के हितां की रक्षा के निमित्त | 
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(२) भारत सग्कार के हितां को रक्षा के निर्मित्त 
(३) रजवबाड़ों के हिंतां की रक्षा के निमित्त । 
(2) देशी रियासतों की प्रजा के हितों की रक्षा के निमित्त | 


जब ब्रिटिश गबनंमेन्ट को पूर्ण विश्वास हो जाता है 
कि अमुक राज्य सें कुप्रवन्ध फेला हुआ है तव सरकार 
उस नरेश के सामने दो शर्त पेश करती है और उनमें 
स एक शर्त मानने के लिये नरेश वाध्य है। शर्ते इस 


बी 
प्रकार 8:-- 


(१) गजसिंहासन त्याग देना या (२) जांच के लिये 
( क्मीशन की नियुक्ति के लिये ) तैयार होना । 


अभी तक किसी राजा ने जांच कमीशन की नियुक्ति 
के लिय स्वीकृति नहीं दी; किन्तु राजपद छोड़ देना ही 
अच्छा ससका । किन्तु सन्‌ श्य५७ ई० के बाद से कोई 


भी ग्यासत किसी भी दशा में जब्त नहीं की जाती है। 
यूरापीय महायुद्ध ओर देशी रियासतें;---गत जर्मन 
गा 


( सन १९१४ से १६१८७ ३४० तक ) देशी रजवाड़ों 
,वटिश सरकार की घन-जन से सहायता की | कहीं 
४ राजा या उनके यवराज म्वयं लड़ने के लिये गय 
आर अच्छा नाम कमाया । तब 

५ से देश ३ 
3 मम गी राज्यों का महत्व 


«€ आर सरकार उन्हें नये धका 
देने की बात सोचलने लगी है । त्य़ां रश्‌ 


५ ३] कक । हा 
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५ कर ए अर 

माणटेगू-चेम्स फोड सुधार ओर नरेन्द्र मण्डल/--- 
सन्‌ १९१६ ६० के पू्व देशी रजवाड़ों को एक दूसरे से मिलने 
जुलने ओर राज्य सम्बन्धी विपयों पर विचार विनिमय 
करने की कोई सुविधा न थी । सन्‌ १५२१ ई० में इस सुधार 
एक्ट के अनुसार नरन्‍द्र मण्डल ( 0)क709- ० िप098 ) 
नास की संस्था कायम की गई । इसके सदस्यों की छुल 
संख्या ११० है । इस मंडल में बड़ी बड़ी सलामी वाली 
रियासतों की एक-एक सदस्य भेजने का अधिकार है । 
२७ छोटी रियासतों को १५ प्रतिनिधि भेजने का और 
२७ बहत ही छोटी रियासतों को नरेन्द्र मंडल में प्रतिनिधि 
भेजने का बिलकुल भी अधिकार नहीं हे । हेदराबाद, 
मेसर ट्राचनकोर, कोचीन, बड़ादा, इन्दोर इत्यादि १० सल्लामी 
वाली रियासतें इसमें सम्मिलित नहीं हुई हैं । यह एक 
सलाह देने वाली समिति ( 007्ठा7॥9४४ए० 50% ) मात्र है. 
इसका ग्रधान उद्देश नरेश वर्ग तथा रियासतों ओर ब्रिटिश 
भारत के शामिलात के मामलों से सम्बन्ध रखने वाले 
विपयों में राजाओं को व्यक्तिगत रूप से अपना मत प्रकट 
करने का अवसर देना हे । इस सभा में संधियों, 
राज्यों के भीतरी मामलों, उनके अधिकारों तथा उनके मान 
मर्यादा पर बहस न होगी । रियासतों का जो सम्बन्ध 
ब्रिटिश सरकार के साथ चला आ रहा है वह पूवंबत 
ज्यों का त्यों बना रहेगा । इससे सरकार को राजाओं 

के बिचार स्पष्ट रूप से मातम हो जाते हैं । 


इस संस्था के सभापति वायसराय होते हैं ओर 
इसकी बैठक साल में एक या अधिक बार दिल्ली या 
अन्यत्र जहां वायसराय चाहें; हो सकती है । सदस्यों में 


ध्टे 


55 हि चुने 
से एक चॉन्सलर और एक प्रो-चॉन्सलर सदस्यों हाट का 
जाते हैं । वायसराय की अनुपस्थिति में चल्सिल: अध्यक्ष 
का स्थान ग्रहण करता हे । चॉन्सलर की सहायता क्रे 
लिये एक कार्यकारिणी समिति रहती हे जिसमें ६ सदस्य 
होते हें। इसे स्थायी कमेटी (७॥&70॥7£ (॥07777॥0689) कहूत॑ 
हैं । इसका काम पूछे हुए विषयों पर बायसराय को 
सलाह देना है। इसके अलावा यह्‌ उन विपयों पर का 
जिनका सम्बन्ध व्यापक रूप से रियासतों आर ब्रिटिश 
इण्डिया से समान रूप से हो। उन पर विचार करना भी हे । 


नरेन्द्र मणठल का संक्षिप्त कार्य विवरण;--ईस मण्डल 
की कार्यवाही आरम्भ में गुप्त रखी जाती थी, किन्तु गत 
' एक दो वर्षो से खुले आम कार्यवाही होने लगी हे । 
महाराजा बीकानेर, काश्मीर, पटियाला, धालपुर, नावनगर 
के जाम, नवाब भोपात्न इत्यादि चॉन्सलर के पद पर रह 
चुके हैं | शुरू के १३ वर्षा में सण्डल ने किसी प्रकार की 
हत्वपूर्ण कार्यवाही नहीं की | हां, संधियों और भारत 
सरकार व रियासतों के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करने 
के लिये वटलर कमेटी की नियुक्ति नरेन्द्र मण्डल के आन्दो- 
लन के फल स्वरूप हुई। नरेन्द्र मण्डल ने गोलमेज कानफ- 
रन्स में पूरा भाग लिया । संघ-सरकार कायम होने पर 
नरन्द्र सण्डल का अन्त हो जायगा । 


बठलर कमेटी ओर देशी रियासतें:---सन १६२८ ई० 


में, जब साइमन-कर्मोशन हिन्दुस्तान के भावी शांसन के 
अशन पर जांचकर रहा था उन्हीं दिनों सर हारकोर्ट वटलर 
की अध्यक्षता में एक कमेटी देशी राज्यों और भारत सरकार 
के वीच के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करने के लिये 
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नियुक्त की गई । नरेन्द्र मण्डल की ओर से एक “स्पेशल 
आरगनाईजेशन” का संगठन हुआ ओर इसके द्वारा इंग्लेण्ड 
आर हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध वकीलों को प्रचुर मेहनताना देकर 
नरेशों के पक्त को प्रिटिश सरकार के समक्ष रखने 
का प्रयत्न किया गया । इंग्लेण्ड के नामी वकील सर लेस्ली- 
स्काट के मातहत में चार ओर प्रसिद्ध अंग्रेज वकीलों ने 
रियासतों को ओर से वकालत की । 

सर लेस्लीस्कराट ने बटलर कमेटी के! सन्मुख राजाओं 
की ओर से जो शिकायतें पेश कीं वे इस प्रकार थीं:-- 

(१) पोलिटिकल विभाग की राजाओं के साथ ज्यादती । 


(२) रियासतों ने वेदेशिक नीति तथा भीतरी और 
बाहरी रक्षा के अधिकार “पेरामाउन्ट पावर” []?/७०7०ााए 
?०ए७०'] सावभौस सत्ता को सोपे हैं, और बाकी के सब 
वातों में वे स्वतन्त्र हूँ । 

(३) राजाओं की संधियां और सनदें ब्रिटिश सम्राट 
( पालियामेन्ट सहित ) के साथ हैं । उन्‍हें बिना राजाओं 
की राय से किसी ऐसी शक्ति को नहीं सोंपा जाना चाहिये 
जिन पर सम्राट का सीधा शासन नहो । अर्थात्‌ भारतीय 
धारा-सभाओं के प्रति उत्तरदायी भारत सरकार के सर्वोच्च 
शक्ति सत्ता [ ?०/४7077०ए ] के अधिकार न हों [ 7४७ 
58088 तै७7098770680 #+79॥ +96 7727॥8 870 0928॥7078 
0 76 रिक्वब्रात्रा0पाह 707४9" #ाठप्रीत्र 70 96 888279०4 
00 [08078 जशञ0 ४.6 70 प्रावेक् ४6 ००77०] ० 
४0० ००७४७ ]। बटलर कमेटी ने पहिली बात को अपने 
बिचार क्षेत्रों से बाहर ठहरा दिया । दूसरी बात के बारे 
में कमेटी ने वही उत्तर दिया जो लाड रीडिग द्वारा निजाम 


६६ 


को दिया गया था । ल्लार्ड रीडिंग ने सन १६२६ में बरार 
के प्रश्न पर निजाम को लिखकर साफ कह दिया कि 
ब्रिटिश राज्य की सत्ता सर्वोपरि “है और भारत के किसी 
देशी राजा को यह अधिकार नहीं है कि वह सम्राट के 
साथ समानता का दावा कर सके [ [7४७ $0ए७"शंशमाए 
896 िंधंशी छा उ8 8प्रछा6 व ्॒ांब् ]बटलर 
कमेटो ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया । 


सर लेस्लीस्काट की तीसरी बात कमेटो ने स्वीकार 
करली । 


कमेटी की सिफारिशें:-इस कमेटी की मुख्य दो। 


५ 


सिफारशें हैं ओर वे इस प्रकार हैं: 


(१) “रत खरकार को करों द्वारा आमदनी में से 
उँद हस्सा देशी राज्यों को देना चाहिये । 


(३२) देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के पारस्परिक 
आल नपयक कुल कार्यवाही वायसराय के द्वारा हो, 
“रत सरकार और गवर्नर-जनरत्न के ठारा नहीं। [ 7]७ 
(0४ ० छत 4० 00 985, 38|0879068 ४8 0०#068 
० ६9७ (+0ए७70-0७7७/७] 8१९ ०७०5, 0072 
ं ६86 89776 5७ के 
धर 40 ॥04 एछण 07068, ० अं म 2 


एक. 
रत पु वाक्षा0प700 छा $9७ गपंाठ68 ज्यों] 096: 007- 


47८४6 %ए ॥9७ ५३७ 
' ' श0ए 88 छपी. #हतात $ 
० $96 ००फ्ा 8/076. ] | ४2062 3 08 
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देशी राज्यों का शासन;--दर्ज की दृष्टि से रियासतें 
प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में विभाजित हैं । प्रथम श्रेणी 
की रियासतें वे हैं, जिनके शासकों को वंशानुगत तोपों 
की सलामी का सम्मान प्राप्त है । द्वितीय श्रेणी के 
शासकों को वह सम्मान प्राप्त नहीं है | प्रथम श्रेणी 
के शासकों को कानून बनाने ओर फोजदारी, दीवानी के 
मुकदमों में पूरे अधिकार प्राप्त हैँ । दूसरे दर्ज के शासकों 
के अधिकार परिभसित हैं। रियासतों का शासन भिन्न २ 
श्रेणियों ओर व्यवस्थाओं का है | कहीं कहीं पर पराना 
ढंग चल रहा है ओर कहीं कहीं आधुनिक शासन विधान 
का विकसित रूप दिखाई देता है । किन्तु अब शिक्षा 
प्रचार, देश की राजनेतिक जागृति, प्रेस ओर आवागमन 
की सुलभता के कारण देशी रियासतों में सधार ओर 
उन्नात हो रही हे | 

बरतेमान समय में तीस रियासतों में धारा सभाएँ 
हैं, किन्तु इनका अधिकार अधिकतर राय देने का ही है-- 
((0076प॥8&9४ २6 [+6९78 90४76 ४ 07)्रणो9)। चाज्नीस रियांसतों 
में हाईकोर्ट हैं.। चोंतीस रियासतों में न्‍्याय और शासन 
अलग कर दिये हैं । इसी प्रकार शिक्षा, आशिक, जेल, 
पुलिस संगठन आदि बातों में इन रजवाड़ों में ब्रिटिश 
प्ररिपाटी का अनुसरण करना आरम्भ कर दिया है । 
शिक्षा ओर सामाजिक सुधारों में कुछ रियासतें ब्रिटिश 
भारत से भी आगे बढ़ गई हैं । 

वेघानिक दृष्टि से सभी राज्यों का.शासन एक तंत्रीय 
है । कानून बनाने ओर प्रबन्ध करने की सर्वोच्च शक्ति 
शासक के हाथ में है । 


९८ 


भीतरी शासन१--भीतरी शासन के लिय्रे राज्य कई 
विभागों में वांट दिये गये हैँ. जसे--ग्कजीक्यूटिव कॉसिल, 
लेजिस्तेटिव विभाग, गाजनेतिक विभाग, अर्थ विभाग, 
माल विश्ाग इत्यादि । कहाँ कहां महाराजा के बाद मुख्य 
अधिकारी दीवान हांता है ओर दसरे अधिकारी उसके 
आधीन रहते हैं | कहीं दीवान ही प्रधान-मंत्री 
होता हूं आर भिन्न भिन्न विभागों के मंत्री डढसके सहायक 
होते हैं । जिस राज्य में प्रवन्ध कारिणी सभा है वहां 
इसक सदस्य भिन्न भिन्न विभागों का सम्पादन करते हैं। 


भर 6 कक 
प्‌ १९३५३० का विधान ओर देशी रियासतें:- 
नये विधान का लक्ष हिन्दुस्तान में एकाव्मक शासन 
( एजरॉशए ) की जगह संघ शासन ( 7४१७/७४०७ ) स्थापित 
करना हैँं। इससे ब्रिटिश भारत ओर देशी भारत के 
प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संघ वबनगा जो भारतीय 
तब सरकार क नाम स प्रचलित हागा । फेडरेशन स्थापित 
हान क लिये संघीय राज्य परिषद में राज्या की ओर से 
ले से केस ४२ प्रतिनिधियों का सम्मलित होना और 
उतर दशा रजवाड़ीं के राज्य की जनसंख्या की आधी 


जन सख्या बाली रियासतों का संघीय सरकार में शार्मिल 
दाना आवश्यक है, अन्यथा संघ सरकार स्थापित न 
ट्टा सकगा | 


सत्र मे सम्मिलित होना वा न हाना देशी रजवाड़ों 


की मर्जी पर निर्भर ८ जा राजा संघ में शामित्र 
होना वाहता हैं | उसे एक शर्तनामा लिखना पड़ेगा 
( 47980 परा7678 ० 2 ०९८९४४०७ ) और जब सम्राट उस 


९५९ 


शर्तेनामे को स्वीकार कर लेगें तब उसका संघ में होना 
निश्चित समझा जायगा। शतेनामे में राजा अपनी ओर 
से ओर अपने वारिसों ओर उत्तराधिकारियों की ओर से यह 
प्रकट करेगा कि वह संघ सें शामिल्न होना स्वीकार करता 
है। ओर उसके राज्य के अन्दर अमुक २ विपयों की 
व्यवस्था वह स्वयं न करके सम्राट, गवनेर--जनरल ओर 
संघीय घारा सभाएँ, संघ न्यायालय ( क'8त७७ (ए०पा+ ) 
ओर रेलवे अथारिटी करेंगी और यह भी स्वीकार करता 
है कि शतें-नामे में लिखे गये विषयों का पालन उसके 
राज्य में अच्छी तरह से किया जायगा । राजाओं को 
संघ राज्य में शामिल हाने के लिये जनवरी १६३६ में शर्ते 
भेज दी गई हे 

कोई नरेश चाहे तो परक पत्र द्वारा शरततेनामे में 
परिवतंन करके सम्राट या किसी संघीय संस्था द्वारा किये 
जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बढ़वा सकता है । संघ स्थापित 
हो जाने पर यदि कोई राजा संघ में शामित्र होना चाहे 
तो उसका प्रार्थना-पत्र सम्राट के पास गवर्नेर-जनरल द्वारा 
भेजा जायगा और संघ स्थापित हो जाने के २० वर्ष बाद 
यदि, कोई राजा संघ में शामिल होना चाहे तो उसका 
प्राथना-पत्र, गवर्नर-जनरत् दोनों संघीय -धारा -सभाओं 
की सिफारिश पर कि यह राज्य-संघ शासन में शामित्न 
किया जाय, गवनेर-जनरल सम्राट के पास भेजेगा । 
किसी राज्य के संघ में सम्मलित हो जाने की स्वीकृति मित्र 
जाने पर उस शतेनामे की एक असली नकल पालियामेन्ट 
में रकखी जायगी ओर फिर सब न्यायालय उसको अदालती 
रिकार्ड के तौर पर मानेंगे । राजाओं के उत्तर आ जाने 
पर सम्राट एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे। (लन्दन ८ जून) | 


५ 28७ 


अभी तक देशी रियासतें भारत-सरकार के आधीन 

हैं | किन्तु संघ-सरकार के कायस हो जाने पर उनका 
सीधा सम्बन्ध वायसराय से रहेगा ओर वर्तमान पोलिटिकल 
विभाग क्राउन विभाग समझा जायगा । नरेशों की स्थिति 
रियासतों नतीय गवनर की सी रहेगी । देशी राज्यों 
के भीतरी शासन के सम्बन्ध में भावी धारा सभाओं में 
| प्रश्न न किया जा सकेगा । फेडरल असेम्बली व 

कॉसिल आफ स्टेट में ब्रिटिश भारत से लोक निर्वाचित 
सदस्य जावेंगे ओर देशी गज्यों से जो सदस्य पहैँचेंगे 
वे नरेशों द्वारा नियुक्त होंगे। कॉसिल आफ स्टेट में 
ब्रिटिश भारत के चुने हुए १५६ सदस्य होंगे और देशी 
रशों रा नियुक्त किये हुए १०४ सदस्य होंगे। फेडरल 
संम्बली में ब्रिटिश भारत के चुन हुए सदस्यों की संख्या 
४० होंगी आर रियासतों के राजा द्वारा नियुक्त किये 
हुए १९४ सदस्य रहंगे । देशी राड य के किसी क्षेत्र में 
फेडरल अधिकारियों के शासन सम्बन्धी अधिकार-सीमा 


7 विषय से यदि कोई झगड़ा उपस्थित हो तो उसका 
निणंय ४ फेडरल कोर्ट ” करेगी | 


 -।, स| 


रे 


तय शासन में सम्मलित होने बाले राजाओं के तीन दल हैं। 


(१) पहला समृह सोचता ह॑ कि ब्रिटिश सरकार हमें 
अपना आंजार बनाना चाहती है ओर वह बनना 


ही पड़ेगा, तो क्‍यों न इसके बदले अधिकार प्राप्त 
किये जायें | 


(२) दूसरा दल संघ से असन्तष्ट है ओर वह अपने छीने 
ड5 अधभिकार्स के लिये आन्दोलन कर रहा है | 


(३) तीसरा दल समय की गति को देखते हुए संघ 
को अनिवाये मान रहा है । 
सभी राजा संघ के प्रश्न पर चिन्तित हैं, कोई इसे 
किसी दृष्टि से देखता है, तो कोई किसी दृष्टि से, इसलिये 
देर हो रही हे किन्तु भारत सरकार राजाओं पर जल्दी 
/ कर / 9. 
निर्णय करने के लिये दवाव डाल रही हे । 
हेदराबाद;--वरर यद्यपि निज्ञाम सरकार के मातहत में 


वर्तमान शाषक 
निजाम हंदराबाद 





हे तथापि वहाँ का शासन 
मध्यप्रान्त के साथ होता 
हे। इस प्रकार का प्रबन्ध 
२४ अक्टूबर सन्‌ १६३६ ई० 
में हिन्दुस्तान के सम्राट 
ओर निज़ाम हेदराबाद के 
बीच में हुए इकरारनामे के 
अनुसार होता है. । तब से 
निज्ञाम ओर उसके वारिस 
“ हिज़ इग्जाल्टेड हाईनेस 


"के दी निजाम आफ हेदराबाद 


ओर बरार ”” [8 एिड|- 
+90. लाश#7688.. 906 
ाह्शा। ए पिएवे॥४०७०0 
& 89७" ] कहलाते हैं 
निज्ाम के उत्तराधिकारी 
को “हिज़ हाईनेस दी 
प्रिस आफ बरार ” को 
उपाधि दी गई है । 


१०२ 


सध्यप्रात्त ओर वरार के गवर्नर की नियुक्ति में 
निज्ञाम की राय ली जाती है । वरार में ब्रिटिश भण्डे 
के साथ साथ निज्ञाम सग्कार का भी भाण्डा फहरायगा। 
वरार के निवासियों को निज्ञाम अपनों खितावें दे सकते 
हैं और भशध्यप्रान्त को ग़जधानी में [ नागपूर में ] अपना 
एजेन्ट रख सक्रते हैं | वरार के सस्जिदों में निज्ाम के 
नाम से“ खुथा ? (0४५ » पढ़ा जायेगा । ब्रिटिश 
सरकार निज्ञाम को प्रति वर्ष २६ लाख रुपया देती है । 


मजा के प्रति देशी नरेशों का कर्तव्य;--इस विपय में 
वर्तमान बाइसराय का १३ साचें, सन्‌ १६२६ ई० को नयी 
दिल्ली में नरेन्द्र-मण्डल में किया हुआ भापण बहुत ही महत्व 
35. 5 | भाषण में आपने कहा--८ आजकल के जमाने 
| और इस बदलती हुई दुनियां में यह विशेष रूप से 
वत्यक होगया हे कि पत्येक शासक शासन प्रवन्ध के 
मिले में अपनी श्रजा की वाजिय शिकायतों को जानने 
0 उन्हें दूर करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहे । अपने ' 


श्र [0 फर्क 3 पक 
कर्मचारियों के काम सें ओर अपनी प्रजा के दनिक जीवन 


अत्याचार से बचाने तथा बाजिव शिकायतों पर शीक्र ही 
ध्यान देने में ही शासकों को भल्ताई है ।”? छोटी रियासतों 
के « सिर्कां को जहां तक हो सके, शासन प्रबन्ध के लिये 
मचारियों की संयुक्त व्यवस्था शीत्रही करें ? [ देनिक भारत 
६ भाचे, सन्‌ १९३९ ई० से । सारा भाषण पढ़ने और 
मनन करने योग्य ट्टे। ; ॥ 


39394%00७ ७७५७७ ५५५५, 


अटया कर 
हक 
उसकी 


(८) 
(९) 


(१०) 


श्८्र्‌ 


अभ्यास के लिये प्रश्नौ-- 


। व्क, ््ि हि रा ब्, रा रा का 
ऊँकरके डर ३+छ का डा ् अकम- उन हा िन्की ० म साई || नी श्र 
>क अंछ हे बजे $ २ मे कक का के 
3च्बईे इपिाओ ा 4 ४ 5 डे +ज गई १६ ४१३ सर्ना मां “॥/९4] श्रेणिये रे गो 
पु ् ऊ डर 
कपुवान्भन छझम ॥म7+॥३ हए | 


कर 5 नह श्र जड़े क हक श् आर . 
जैक धयाहएई आज्शार अर-ल्‍मग्गर ने साथ किस अझ्कार है ? 
बा 


3 4 तु थ. हज है रु _॒ रे न्‌ हक] | 
हि स्थिर है जिस किम आायो. | कान झी स्वतत्रता नहीं हे ? 
7 ] अर क कत ऋ# कक कक २५5 ५. कक मक्का ऑफ के अ का बजट कक श्स हर थ टी रि क्ष को 
हिवज्डत सरकार # सगंधथ मम्ग्न्प रमायिस होते सेंट्दों रियासनों के 
था हा सु 

फश सार के छाम हे ? 


] रु का | छः [का 
सर्ा+माएप से सम क्या समनाते हों ? भरेखच-मण्टल की स्थापना 


कूद हुई ३ इससे गया बया रााभ हुए ? 

हे रू *- हा 390. से हि श्र यु 
सं; (पान मं [ १०%: ५ 9 परी पट ) देथा र्यासता को कोन कौन 
5 धघितदर 2) गः 5 
ले आषिकार दिये गये ४ ? 


सफ-्ासन में श्नक्के आधिकार क्रिस्त प्रकार के है ? 
पोजिस्कित रेज्ञिस्ड घर पतन द्वू दी गवनेर--अनरल से तुम क्‍या 
समभते हों ? 

३ की की. ्. दा ४5 बज ये 
हैदराबाद के निज्ञाम को शिटिय सरकार ने कौन कौनसी सविधाएँ दीं हैं? 
क्या मध्यप्रान्त और बरार के गवनर की नियुक्ति मे निज्ञाम की 
स्वीकृति ली जाती है? फिस श्करारनामे के अनुसार ली जाती है? 


दया मिटिश सरकार निज्ाम को कुछ निश्चित रकम देती है ? 


सातवा अध्याय 
भारत मंत्री 
( सन्‌ १९१९ ३० के ऐक्ट के अनुसार ) 
हिन्दुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग हे आर यहा 
शासन का काय ब्रिटिश पालिमेन्ट भारत-नसचिव द्वारा 


करती है। भारत-सचिच त्रिटिश केबिनेट (त्रिटिश म॑त्रिमण्डल) 


का एक सदस्य होता है और इसकी नियक्ति प्रधान-मंत्री 
की सिफारिश से सम्राट द्वारा होती हे । 


का" 


क्र 


मंत्री मणठल का चुनाव;-“ग्ल॑ण्ड में तीन मुख्य दल है| 
उनके नाम इस प्रकार है+-- 


(१) अपरिवतेन बादी ( 008७7४४४४७ ), (२ ) सुधारवादी 
( [/0७908 ) और (१) मजदूर ( ],900प7 ) | आम चुनाव 
म॑ जिस दल के सदस्य अधिक संख्या में निर्वाचित होते 


हैं. उस दल के नेता को सम्राट मंत्रिमण्डल बनाने के लिये 


ता हैं | उस बहुमत दलत्ल के नेता को ग्रधान-मन्त्री 
हते हैं आंर वह अपने दल को दोनों सभाओं में से मंत्री 
चुनता है और इस तरह मंत्रिमण्डल बनता है | प्रधान- 
मंत्र जन साधारण का सदस्य होता है। मंत्रिमण्डल 
अपने कार्यों के लिये पालिमेन्ट के प्रति उत्तर-दायी है 
आर उसका कायकाल लोक सभा के बहमत पर निर्भर 


हता है 
श्ह्ता । प्रत्येक सदस्य के जिम्मे एक विभाग रहता है | 
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इस मंत्रिमण्डल की जिम्मेदारी संयुक्त होती है । यदि 
लोक-सभा के अधिकांश सदस्य इसकी नीति से सहमत 
न हों ओर अविश्वास का प्रस्ताव इनके खिलाफ पास कर 
दें तो इनको एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है ओर फिर 
दसरा मंत्रीमण्डल बनता है | वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य 
के शासन प्रबन्ध का भार मंत्रिमण्डल पर निभेर रहता 
है । बादशाह मंत्रिमण्डल के निर्णय पर हस्ताक्षर कर 
देते हैं। इसका अथ यह नहीं है कि सम्राट 'एक दम 
शून्य ही हैं । मंत्री लोग उनकी राय को सम्मान पूर्वक 
अहण करते हैं ओर विशेष दशा में ही उनकी सम्मति 
के खिलाफ जाते हैं, किन्तु शासन का भार तो मंत्रिमण्डल 
के हाथ में ही रहता है । 


ब्रिटिश सम्राट और भारत वष्‌;--त्रिटिश-साम्राज्य का 
सर्वोपरि अधिकारी सम्राट ही हैं, किन्तु उनके अधिकार 
परिमित हैं ओर उनकी तरफ से मंत्रिमण्डल कार्य का 
संपादन करता है । सन्‌ १८०७ ई० के गदर के बाद 
से सन्‌ १८५८ ई० के गवनमेन्ट-आफ-इण्डिया ऐक्ट के अनुसार 
कम्पनी के हाथ से भारतीय शासन इंग्लेण्ड की सरकार 
के हाथ में चला गया ओर तब से सम्राट का सम्बन्ध 
हिन्दुस्थान से स्थापित हुआ । यह सम्बन्ध कुछ इस 
प्रकार हेः-- ' 
(१) सम्राट या उनका ज्येछ पुत्र या परिवार के अन्य 
लोग समय समय पर हिन्दुस्थान' में आया करते 
हैं । सन्‌ १६११ ई० में, स्वर्गीय राजाधिराज पंचम 
जाज आये थे ओर सन १६४० में सम्राट षष्टम जाजे 
भारतवप में पधारेंगे ऐसी आशा को जाती है.। 
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आजकल ( मई सब १६३९ ई० ) बह कैनेडा में भ्रमण 
कर रहे हैं । 

) विश्ेप अवसरों पर सम्राट की तरफ से घोषणा 
निकाली जाती है, जिनमें आगामी सुधारों या 
परिवर्ततों की सूचना रहा करती है| इसमें 
महारानी विक्टोसियि- का घोषणा-पत्र विशेष रूप 
से डल्लेखनीय ह्े। 


2 हिन्दुस्तान सें भूकम्प, अकाल तथा दैवी प्रकोप के 
५ सय सम्राट स्वर्य सहायता देते हैं और दूसरों 
से भी सहायता दिलवाने का प्रयल्ल॑ करते हैं । 
सन्‌ १९३४ ई० का विहार का भूकस्प उदाहरण के 
लिय लिया जा सकता हे । 


( 


श। 


( 


ड्पप 


भारत मंत्री:--इस पद का निर्माण सन्‌ १८५८ ई० के 
गवनमेन्ट-आफ-इण्डिया ऐक्ट के अनुसार हुआ | यह्‌ ब्रिटिश 
मंत्रीमण्डल् का एक सदस्य होता हैं ओर इसको नियुक्ति 
अधान-समंत्रों को सिफारिश से सम्राट द्वारा होती है । 
यह ब्रिटिश पालिंयामेन्ट के प्रति भारतवर्ष के शासन के 
लिये जिम्मेदार होता है ओर सम्राट की ओर से भारतवर्ष 


5 शासन के लिये उत्तरदायी होता है । यह प्रिवी-कॉसिल 
पालिमेन्ट का सदस्य तो 


का भो सदस्य रहता है ओर 
दाना है चाहिये । इसकी नहायता के लिये दो अन्डर- 


सेक्रे टरी होते हैं । 
( १) स्थायी अन्डर-सेक्रेटरी आर (2 ) पालिमेन्टरी अन्डर-- 


हट क्र < दि 
० असर अन्टर+ सन टरी उस सभा का सद्स्य 
दाता हैं जिसका सदस्य भारत-मंत्री नहीं होता अर्थात्‌ 
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यदि भारत-मंत्री लाड-सभा का सदस्य हुआ तो पालिमेन्टरी 
अन्डर-सेक्र टटी को लोक-सभा का सदस्य होना चाहिये। 
सन्‌ १६१६ इई० के सुधार-छऐक्ट के अनुसार इनका ओर 
इण्डिया कॉसिल के सदस्यों का वेतन इँग्लेण्ड के कोष से' 
दिया जाने लगा है । इसके पूव इन लोगों का वेतन 
भारतवप के कोप से दिया जाता था । 


भारत-मंत्री के काय तीन श्रेणियों में 

ह बाँटे जा सकते हैं।-- 
(१) “ भारत-मंत्री का सम्बन्ध ब्रिटिश पार्लिमेन्ट से । 
(२) भारत-मंत्री का सम्बन्ध त्रिटिश मंत्रिमंडल के साथ और 
(३) भारत-मंत्री का सम्बन्ध भारत-सरकार के साथ । 


(१) भारत-मंत्री का सम्बन्ध ब्रिटिश पार्लिमेंट के साथ+- 

भारत-मंत्री पालिमेन्ट का एक सदस्य होता है और 
उस राजनेतिक दुल का भी सदस्य होता है जिसका कि 
पालिमेन्ट में वहुमत होता है । भारतवर्ष के शासन 
के लिये यह पाल़िमेन्ट के प्रति उत्तरदायी होता है । 
भारतवर्ष के विपय में पूछे गये प्रश्नों का यही उत्तर 
देता है और भ्रतिवष मई के महिने की पहिली तारीख 
के बाद, जिस दिन से पालिमेन्ट का अधिवेशन आरम्भ 
हो, उसके र८ दिन के भीतर, वह भारतवर्ष के आय-व्यय 
का हिसाब पेश करता हे ओर उस समय वह बीते वर्ष 
के राजनेतिक, सामाजिक और नेतिक उन्नति किस प्रकार 
ओर कितनी हुई उसकी सन्दर रिपोर्ट पेश करता है । 
इस समय पालिमेंट के सदस्य भारतवर्ष के शासन सम्बन्धी 


कक ६३२, 
के 22232 का श्ट्र्फन जब हट 
द्िययों पर दीका-टिप्पणी कते हैं. ऑर जब से 


» नद्व से पालिगन्ट के सदस्य इनक कार्या की तीत्र 


0 
झालाचना करने लगे है । 


भाग्त-मंत्री प्र्णतया पालिमेन्ट के आधीन ठ्ठै । 
पालिमन्द की आताओं का उस पालन करना पढ़ता है । 
दाग्तव/ की भलाई कोन कान काय के करने से आर किस 


कवि के पालन करने से हो सकती है इसका निर्णय पार्लिमेन्ट 


मी छर्दा हे। भारत-सचिव भारतवर्ष के शासन के 
हा छा 


पालिमेस्ट का प्रतिनिधि मात्र है। भारत-मंत्री 
धरा सम्बन्धी आवश्यक सुचना पालिमेन्ट की समय 


क्री 
के *२०% कक, जनक जम 
34 ४ ५ कप, 


ग्न-मंत्री का त्रिटिश मंत्री-मंडल के साथ सम्बन्ध 
त्रिटिश मंत्री-मंण्डल का एक सदस्य है. आर 


“से जिस्म भार्नवप के शासन-काय की देख रेख, नियत्रण 
“पर छादिश सकखा गया है । भारत-सरकार द्वारा बनाये 
0 सदन वी बह रह कर सकता है ओर सम्राट का 
ये अवागिण सलाहकार हे 


: ् ( (0० 
50300 - $ 46 हाछा) )। उसके ००० पड वार्षिक 
बजाए दशाएटत ६७ ष्ट्रा श्स्पू रे लिमन्ट 

हंस सिल्मा दे ओर इस वेतन की सांग पालिमेन 


व कि २ कि श्र ५ 5 करो 
३ अफजर ता हैं | चह अपन कांये के लिये 
है मम 2 ध् 5:7५ हि की %2 थी पे ् र( 
# ह ठ पुन पे इदाया काता घ्ार किसी चपय 
फू ऋ ये न बह के आओ २ 22 ने है. अल का 
6 जाए जिशय देन के पत्र वह अन्य मंत्रिया 
अल जै ओे उन न म्ल्मा जे है पक डुम्य तक ज़््म्म लम॑नट 
। कि ७ इियोकि उसका जम्मदारों पाॉलमेर 
न्‍्‌ का कर अं ऋन्ह हे 8 ञ 
है, 5. इक डत। द 206 285 
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वह अन्य मंत्रियों के साथ आता है ओर सबके 
साथ जाता है । यदि भारत-संत्री अन्य मंत्रियों के निर्णय 
यथा नीति से सहमत न हो तो उसे इस्तीफा देता पढ़ता है 
जेसा कि मिं० मॉटेगू को करना पड़ा था । भारतवपषे 
के शासन का यही सर्वोच्च अधिकारी है | भारतवर्ष 
के उच्च कमंचारियों जेसे गवर्नर ( वम्बई, मद्रास और 
बंगाल को छोड़कर ) काय-कारिणी सभा के सदस्य, और 
हाईकोट के जजों की नियुक्ति सम्राट इनकी राय से 
करते है । 


भारत मंत्री ओर उसकी इग्या कोंसिलः 

सन शयश्८ ई० से ही भारत-मंत्री की सहायता के 
लिये एक कॉंसिल स्थापित हुई है! जिसे इण्डिया कोंसिल 
कहते हैँ | इसका आकार ओर अधिकार समय समय 
पर घटता बढ़ता रहता हे । इस कोंसिल के सदस्यों की 
संख्या भारत-स'त्री निश्चित करते हे, किन्तु इनकी संख्या 
८से कम ओर १२से ज्यादा नहीं हो सकती । विधान 
के अनुसार आधे सदस्य ऐसे होने चाहिये जो कम से 
कम १० वर्ष तक भारतवर्ष में नौकरी कर चुके हों या 
रह चुके हों ओर सदस्य बनते समय उन्हें. भारतवर्ष 
छोड़े पांच वर्ष से अधिक न हुए हों। इस सभा का 
कोई सदस्य पालिंमेन्ट का सदस्य नहीं हो सकता । 
इनकी नियुक्ति पांच व के लिये होती हैः और प्रत्येक 
सदस्य को १,२०० पोंड वार्षिक वेतन मिलता है. तथा 
भारतवर्षीय मेम्बरों को ६०० पौंड वार्षिक भत्ता ओर मिलता 
है । यह रकम ब्रिटिश या भारतवर्ष के कोष से पालंमेंट 
के निर्णय के अनुसार दी जाती है । आजकल इनकी 


पट 


के 


तनख्वाह त्रिटिश कोप से दी जाती है । मेम्बरों की नियुक्ति 
भारत मंत्री करता है, किन्तु वह उनको वर्खास्त नहीं कर 
सकता । दोनों सभाओं के ग्रार्थनापत्र आने पर सम्राट 
ही उन्हें बर्खास्त कर सकता है । 


का कर 
भारत-मंत्री इस सभा का सभापति होता है और 

[कि बा 
जल्दी से काम का निपटारा होजाय इसके लिये बह छोटी- 
छोटी कमिटियां चना देता हैं ' इसकी बेठक माह में एक- 


वार होती है । भारत-मंत्री एक उप--सभापति भी नियुक्त 
करता है । सन्‌ १९१९ ई० के सुधार ऐक्ट के पहिल्े 
विना इसकी राय के भारत-समंत्री भारतीय कोप से कुछ 
सी द्रव्य व्यय नहीं कर सकता था, किन्तु अब इसका 
काम सिर्फ भारत-मंत्री की सहायता करना ओर राय देना 
ही है | भारत-समंत्री चाहे तो उतकी राय को ठुकरा 
सकता है । भारत-मंत्री को कोंसिल में .साधारण मत 
देने के अतिरिक्त एक और बोट [ 088४78 ४०७ ] देने 
का भी अधिकार है । 

कॉसिल के सदस्य वैदेशिक विपयों में, यद्ध नीति 
में तथा देशी रियासतों के मामलों में बिलकुल हस्तक्षेप 


हो कर सकते ओर भारत-मंत्री इन्हें बिना बताये सारा 


कार्य गुप्त रीति से कर सकता है । वे भारत-मंत्री के 


आदेशानुसार ल्ण्डन सें भारतबर्प सम्बन्धी कार्य करते हैं। 


कंसिल के मेम्वरों की राय में मतभेद होने पर .भारत-मंत्री 
का गय ही ठीक मानी जाती 


आल 


ह प्रान्तीय हस्तान्तरित 
जयया से उसका नियन्त्रण बहुत थोड़ा रह गया है । 


है 


/उयन सिविल सबिस के नोकरों की नियुक्ति, पेन्शन, 
भ्जा 
ही आर भत्ता के नियम भारत-मंत्री कोंसिल की राय से 


0 
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बनाता है । सन्‌ १६०७ ई० तक इस कौंसिल का एक 
भी सदस्य भारतोय नहीं होता था, किन्तु आजकल इसके 
प्रायः ३ हिन्दुस्तानी सदस्य होते हैं । 


इग्यिा फोसिल की उपयोगिता;- भारतीय लोकमत 
इस कोसिल के सबंधा खिलाफ है । उनका कथन है 
कि ये सदस्य अधिकतर सिवित्न सर्विस के पेन्शन पांये 
पुराने कर्मचारी होते हैं । इन लोगोंको पुरानी स्थिति का 
ध्यान रहता है इसलिये ये सदस्य समय के साथ आगे 
नहीं बढ़ते । ये अनुदार और सुधार विरोधी होते हैं । 
इनकी राय को मानने के लिये मारत-मंत्री बाध्य नहीं है' 
ओर कई शाप्त वातें जेसे लड़ाई, सन्धि, वेदेशिक नीति, 
इत्यादि इन्हें नहीं बताई जाती । इसलिये इनका रहना 
अनावश्यक है । सन्‌ १९१९ में क्र कमेटी [ (४७४७ (0फा77॥8७] 
होम गवनेमेंट में आवश्यक सुधारों पर विचार करने के 
लिये नियुक्त की गई थी । उस कमेटो में प्रसिद्ध वेधानिक 
प्रोफतर कीथ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
इस कमेटी ने इण्डिया कॉसिल का अन्त करने की सिफारिश 
की थी। पर यह सिफारिश कास में नहीं लाई गई । 
माँटेगू चेम्सफोंड को रिपोट ने भी इसका अन्त कर देना 
स्वीकार किया, किन्तु कुछ समय क परचात । 

इण्डिया आफिसः--सद भारत-मंत्री का सेक्रेटरियट 
या दफ्तर है आर [ ए४४स्‍० मी, ॥.5वेक | में स्थित 
है | यह दफ्तर कई भागों में बेटा हुआ है । जेसे 
अर्थ विभाग, सेनाविपयक विभाग, राजनेतिक या गुप्त विषयक 
विभाग, न्याय सम्बन्धी ओर सावजनिक विपय सम्बन्धो 


बसाग इत्यांद्‌ | 


श्र 


>ज शीडलीलआ 
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एक एक विभाग के लिये एक स्थायी सेक्रेटरी रहता 
है और उसकी सहायता के लिये सहायक सेक्रेटरी तथा 
अन्य कई क्लक होते हैं । पहिल्ले बताया जा चका है कि 
भाग्त-संत्री की सहायता के लिये दो अन्डर-सेक्रेंटरी 
रहते हैं. । उनके अतिरिक्त एक असिस्टेन्ट अन्डर-सेक्रेटरी 
ओर एक डिप्टी-अन्डर-सेक्रेटरी ओर होते हैं 


(३) भारत-मंत्री का भारत सरकार के साथ सम्बन्ध! 


न +०>>न 


३,३७3 3० ७ 


ब्रिटिश भारत का 
सर्वाच्चि अधिकारी भारत 
मंत्री ही हे | भारत-मंत्री 
ओर उसकी इण्डिया 
कासिल के जिम्मे हिन्द- 
स्तान के शासन-प्रवन्ध 
निरीक्षण आर नियंत्रण 
के अधिकार सौंपे गये 
हैं | वह हिन्दुस्तान के 
शासन के लिये ब्रिटिश 
पालियामेन्ट के प्रति 
उत्तरदायी है । भारतीय 
वारा-सभा द्वारा पास 
हुआ कानून जब तक 
भारत-मत्री द्वारा स्वीकृत 
नहीं होता तब तक उसको 

आउट 5० 20.72: कानूनी अधिकार प्राप्त 
लाई जेटलेरड ( बर्तमान भारत--मत्री ) नहीं होता । 
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कानूनी दृष्टि से उसका पद गवर्नेर-जनरल् के पद्‌ 
से ऊँचा है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना गवनेर- 
जनरल के लिये पऋआवश्यक है। यदि गवर्नर-जनरल और 
भारत-मंत्री के विचारों में मतभेद हो तो गवरनर-जनरल को 
भारत-मंत्री का निर्णय मानना पड़ता है ओर यदि गवनेर- 
जनरल नहीं मानते तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है । 


यद्यपि भारत-मंत्री का पद कानूनत गवनेर-जनरल 
के पद से ऊँचा हे तथापि व्यवहारिक रूप में हिन्दुस्तान 
में रहने के कारण ओर वस्तु-स्थिति की वास्तविक जानकारी 
होने के कारण गवनेर-जनरल का हाथ शासन में बहुत 
अधिक है । ध्यान रखने की वात यह है कि प्रजा के 
भाग्य का निशुय गवरनेर-जनरल के व्यक्तिव्य [ ?०४०ाक्े 
एतुप४०0 ] पर निर्भर रहता है । यदि गवर्नर-जनरल 
योग्य, अल्लुभवी, दूरदर्शी, प्रभावशाली और निर्भीक हुआ 
तो इसका प्रभाव भारत-समंत्री पर बहुत पड़ता है ओर 
वह उससे जेसा चाहे बेसा करा सकता है | लाडे मारते 
ने लाडे मिन्टो को लिखा था कि गवर्नेर-जनरल तो भांरत- 
मंत्री का एक गुमाश्ता [82०७४] मात्र है; परन्तु लाडे कर्जन 
ने कहा कि भारत-मंत्री का काये गवर्नर-जनरल की नीति 
को पालिमेन्ट के सामने रखना ओर सममाना मात्र है। 


विकप 


सन्‌ १९१९ ई० के सुधार ऐक्ट के पूर्व भारत-मंत्री 
का नियंत्रण गवरनेर-जनरल पर बहुत ही कड़ा था। उस 
की आज़ा के बिना न कोई कानून बनाया जा सकता था 
ओर न कोई कर ही लगाया जा सकता था । प्रत्येक 
नये व्यय के लिये भारत-मंत्री की आछ्ला लेना आवश्यक 
था । लाडे रिपन तो भारत-समंत्री के नियंत्रण से इतने 
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तह आगये थे कवि उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा कि 
यदि में यह जानता तो कदापि गवनेर-जनरत के पद को 
स्वीकार न करता । 


किन्त सत्र १६१६ ई० के सुधार ऐक्ट के बाद से इस 
स्थिति में बहुत हेर-फेर होगया है । अब नये कानूनों क॑ 
विपय में भारत-मंत्री की पर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं 
हा । गवरनर-जनरल अब छोटेनमोदे खर्चों की मंजूरी 
स्वय॑ दे सकता है । सारत की आशिक नीति के विपय 
में यदि भारत सरकार ओर भारतीय धघारा-सभा सहमत 
हों, तो साथारशुतः मारत-मंत्री हस्तक्षेप नहीं करते 
प्रान्तीय शासन के हस्तान्तरित विपयों में सी भारत सरकार 
आर भारतमंत्री साधाग्णुतः हस्तक्षेप नहीं करते हैँ; परन्तु 
अन्य विषयों में भारतसंत्री का नियंत्रण पूजबत बना रहा। 


हाई कमिश्नर फार इशण्डियाई--सन्‌ १६१६ ई० के 

थार ऐक्ट के अनुसार हिन्दस्तान के लिये एक 
कमिश्नर नियुक्त किया गया हे । इसका वेतन तथा इसके 
दफ्तर का सारा खच भारत के कोप से दिया जाता है । 
इस पद पर सफ हहन्दुम्तानी ही सारत-सरकार के मातहत में 
रहकर काय करगा आंर अपने कार्यों के लिये भारत-सरकार 
के प्रात उत्तरदायी रहेगा | व्यापारिक कार्य (जैसे रेल, 


8 सत्ता सम्वन्धा वस्तु खरीदना ) जो अभीतक भारत-सचिव 
करत थ, इनका साप गये हैँ |. अब भारत-सचिव के 
जि शा 

मे कल शासन-सम्बन्धी ओर राजनेतिक कार्य ही 


रह गाय छठ हाई मसिश्नर 
न दाता ह्‌ इसके लिये भारतमंत्री की स्वीकृति 


श्श्श 


आवश्यक है | यह पांच वर्ष के लिये नियक्त होते हैं। 
इनको ३,००० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है । कार्यकाल 
समाप्त होने पर वह फिर से नियुक्त हो सकते हैं । इन 
का दफ्तर इंग्लेण्ड के इण्डिया हाउस में है जो इण्डिया 
कोंसिल से अलग हे। वह अपने मातहत के कर्मचारियों 
को स्वयं नियुक्त करता है ओर भारत-मंत्री की ओर से 
व्यापारिक ठेकों का काम करता हैं । इण्डिया-स्टोसे और 
विदेश जाने वाले भारतोय विद्यार्थियों के विभाग के काम 
भी इन्हें सोपे गये हैं । १३ अगस्त सन्‌ १६३० ई० के 
आडर-इन-कोंसिल द्वारा इस पद का निर्माण हुआ । 
इण्डियन - ट्रेड - कमिश्नर को भी इनके दफ्तर में ही स्थान 
दिया गया है । 


भारत-मंत्री ओर इण्डिया कोंसिल/-- 
सन १६३५ ई० के ऐक्ट के अन्लुखार:--नये विधान के 
अनुसार हिन्दुस्तान सम्बन्धी अधिकार जो सम्राट को ग्राप्त 
हैं उनको काये रूप में लाने के लिये भारत-मंत्रो ही सम्राट 
का उत्तरदायी गुमाश्ता (48०7 ) है । नये विधान में 
भारत-मंत्री के शासन, निरीक्षण और नियंत्रण सम्बन्धी 
अधिकारों का जल्लेख मात्र तक नहीं किया गया है। 
किन्तु इस प्रकार के उल्लेख के न होने के कारण भारत- 
मंत्री के हिन्दुस्तान के शासन सम्बन्धी कार्य में कोई 
महत्वपूर्ण परिवतेन नहीं पाया जाता; क्योंकि गवर्नर-जनरल 
ओर गवनेर अपनी सर्जी के अनुसार किये गये कामों 
ओर स्वतः के विशेष उत्तरदायित्व पूर्ण कार्था के लिये 
भारत-मंत्री के ही प्रति उत्तरदायी बने रहेंगे । देश-रक्षा 
परराष्ट्र नीति, राजनेतिक विभाग, इण्डियन सिविल सर्विस, 
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डयन पुलिस सर्विस, इण्डियन मेडीकल सर्विस इत्यादि 

कमचारियों की नियुक्ति, तरक्की, तनज्जुली, पेन्शन 

इत्यादि सारे अधिकार भारत-मंत्री के ही जिम्मे हैं । 
ल रेलवे अथॉरिटी ओर रिजवब बेंक के ऊपर भारत- 
की निगरानी गवनर-जनरल के द्वारा होंगी । 


है 


ट् 


एि 


जप 


5. ही 2 ४0 


तर 


. इस प्रकार नये विधान में भारत-मंत्रों के अधिकार 
आर उसकी प्रतिष्ठा में कोई परिवतेन नहीं होता है । 
मॉटफार्ड सुधार के बाद से भारत-मंत्री का वेतन ब्रिटिश 
काप से मित्रता हे | यह प्रथा अब भी ज्यों की त्यों 
कायम रहेगी । अभी तक इण्डिया-कॉसिल का खर्च भारत 

कांप से दिया जाता है ओर ब्रिटिश सरकार केवल एक 
निश्चित वापक रकम (१४०,००० पॉड ) देती है । नये 
विधान से भारत सचिव का खुद के वेतन और उसके 
डहकस का सारा खच जिसमें अन्य कर्मचारियों के वेतन 
भा समस्मलित हूं, ब्रटिश कोप से ही दिया जायगा । 


किन्तु नये विधान में स्पष्ट लिख दिया गया है कि 


भारताय संघ-सरकार की तरफ से किये गये कामों के 
हा भारत-मंत्री को कुछ सामायक्त तथा अन्य रकमें 
' न 7 


सरकार के कोप से दी जायगी । अभी 

हि कर शक त्री के नाम से या उसकी तरफ ' 

| नरमाण हो जाने पर, संघ सरकार या 

कप की ३. तरफ से या उनके खिलाफ चलाये 

आर ज् जाता लण्डन के बैंक में भारत- 

मा गसिल कनाम से है, व संघ-शासन 
* “ने पर; भारत-मंत्री के नाम से रहेगा 


तक जो मे 
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भारत-मंत्री गवनेर-जनरल ओर गवनरों के नाम जारी 
किये जाने वाले आदिश-पत्नों ( 7#7पर/0708 ० शाह 
०१०७७ ) के ससविदों को पालिमेन्ट के सामने पेश करेगा 
ओर पालिमेन्ट को दोनों सभायें सम्राट से उन आदेश-- 
पत्रों को जारी करने के लिये आवेदन करेंगी । 


इण्डिया कॉसिल;--रहुत दिनों से भारतीय लोकमत 


इसके अन्त करने के लिये लगातार मांग पेश करता आ 
रहा है। नये विधान के अनुसार प्रान्तीय-स्वराज्य स्थापित 
हो जाने पर इसका अन्त हो गया | १ अप्रेल् सन 
१६२७ हू० भारत-सचिव के इण्डिया कोॉसिल के सदस्य 
अचब भारत-सचिव के परासश दाता कहलाने लगे । 
अश्रभी इनकी संख्या ८छसे १२ तक रहेगी । संघ सरकार 
कामय हो जाने पर उनकी संख्या ३ से ६ तक रह जायगी | 
उसकी जगह में अब कुछ परामशे दावाओं को, जिनकी 
संख्या तीन से कम ओर ६ से अधिक न होगी, भारत-सचिव 
स्वयं नियुक्त करेंगे। उनका कार्य भारत-सत्री को आवश्यक 
विपयों पर परामर्श देना होगा । उनकी योग्यता और 
कायक्रम प्राय: वे ही रहेंगे जेसी कि इण्डिया कॉसिल के 
मेम्बरों की थीं । कम से कम आधे परासशे-दाता ऐसे 
होने चाहिये जो कि दस वर्ष या इससे अधिक समय 
तक हिन्दुस्तान में किसी पद पर नोकरी कर चुके हों 
ओर जिन्हें नियुक्त होने के समय नौकरी छोड़े २ वर्ष 
से अधिक न हुए हों । प्रत्येक परामशे-दाता पांच वर्ष 
के लिये नियुक्त किया जाता है तथा उसका वार्षिक वेतन 
»२५० पोंड होगा, यदि परामश-दाता भारतीय हुआ तो 


१६८ 
उसको ६०० पड वार्षिक भत्ता और मिलेगा । परामश- 
दाता पुनः उस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। 


उसका वेतन आर भत्ता ब्रिटिश कोप से दिया जायगा | 
परामश-दाता पालियामेन्ट की किसी भी सभा में बेठने या 
उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा । उनसे राय 
लेना व न लेना भारत-संत्री के ऊपर निर्मर है। बह 
चाहे एक से परामश लें या अधिक से या सबसे सामृहिक 
रूप से । भारत-मंत्री उनकी परामश के अनुसार कार्य 
करने के लिये वाध्य नहीं हैं। सार्वजनिक उद्च नौकरियों 
से सम्बन्ध रखने वाले विपयों में भारत-मंत्री को उनके 
बहुमत के अनुसार कार्य करना पड़ेगा । 


हाई कमिश्नर फार इश्डिया:---नये विधान के अठुसार 
भी एक हाई कमिश्नर फार इण्डिया इँग्लेण्ड में रहेगा, किन्तु 
ह अब उसका नियुक्त गवनर-जनरतल अपने व्यक्तिगत निशुय 
के अनुसार ( [7 कां8 धं्रछ'-०४०७ ) करेया । जो जो कार्य 
संब-सरकार उसका सॉपगी उनको बह करेगा | गवर्न्र-जनरल की 
प्वाक्षति से कसा प्रान्त, संधान्तरित राज्य ([760७/७/०व 5॥&6०) 


वा व्यो का आर से भा उच्त प्रकार का कार्य बह कर 
जकता । उसकी नियुक्ति, वेतन, छुट्टी आदि के नियम 
अवनःजनरत्त दारा बनाये जायँंगे। यह अपने किये हुए 
कार्या के लिये गवर्नर-जनरल के प्रति हँ। उत्तरदायी रहेंगे. | 


बा आम. का लक कट मन मिमी मिकिशि मिशन मन 


आवश्यक सुचतना+--प्रथम भाग और हितीव भाग के यहां तक 
3 विपयी में से ही अबम प्रशन-यत्र मे अदन पृद्ध जायेगे | 


थ्यि 


११६ 
अभ्यास के लिये प्रश्न/-- 


(१) शव भारत- सचिव के अधिकारों का वर्णन करो? 


(२) नये शासन विधान से भारत--सचिव के अधिकारों में कौन-फौन से 
परिवर्तन हुए हैं ? 


(३) भारत-सचिव का सम्बन्ध गवनर-जनरल के साथ किस प्रकार का है ? 
(४) इण्डिया-कॉन्सिल और भारत-सचिव का सम्बन्ध किस तरह का है ? 


(५) नये शासन-विधान के अनुसार इण्डिया-कौन्सिल मे कोई परिवतन 
हुआ है, क्‍या १ 


( का कमिश्नर फार इण्डिया के कार्यों का वर्णन करो । इस पद का 
निर्माण कव हुआ ? नये विधान के अनुसार इनके पद मे किसी 
प्रकार का परिवर्तन हुआ है क्या !? 


(७) भारत--सचिव ओर उनकी कौन्सिल के सदस्यों का वेतन कद्दा से दिया 
जाता है १ । 


न॒वां अध्याय 
(अझ) हि 
नागरिक जीवन की समस्याएँ 
कानून बनाना 


वर्तमान-काल में राज्य का सारा कार्य तीन भागों में 
विभक्त किया गया है। वे इस प्रकार हैं;#?-( १), कानून 
बनाना, (२) शासन करना ओर (३) न्याय करना । ये राज्य के 
अंग भी कहलाते हं । आजकल्न प्रायः सर्वत्र ही लोकतंत्र- 
शासन-अ्रणाली प्रचलित है । इस प्रणाली में देश के सभी 
वालिश लागों को मत देते का अधिकार है । उनके द्वारा 
जन हुए प्रतिनिधियों की राय से देश के कानून बनते हैं । 
यदि ऐसा न हो, तो लोग कानून का पालन नहीं करेंगे। 
देश सें कई जाति और व्यवसाय के लोग रहते हैं 
3, « माप अल्प खंख्या में होतो है और कोई वह संख्या 
में, इसलिये भिन्न भिन्न धर्म व व्यवसाय के लोगों के 
प्रतिनिधियों का घारा-सभा में होना आवश्यक है | इ 


॥ ध्ट्‌ 
तरह लोकमत के आधार पर बने हए कानून सबे- 
मान्य होते हर 

आजकल प्रा 


का 4: सभी देशों में कानून बनाने के लिये 
दो सभाएँ होतीं हैं। कानून बनाने बाली सभा को 


१२१ 


घारा-सभा, व्यवस्थापिका सभा या कानून बनाने वाली सभा 
कहते हैं । एक घधारा-सभा को बड़ी धारा-सभा और 
दूसरो को छोटों सभा कहते हैं । इंग्लेण्ड की बड़ी सभा 
की सरदार सभा [ 078० एज .,008 ] और छोटी सभा 
को लोक-सभा [ पर०ए७७ ए 0०गा7०8 ] कहते हैं । 
भारतवर्ष की बड़ी सभा को राज्य परिपद्‌ [ 00फणी ०0 
50909 | ओर छोटो सभा का [ 7,0289#79 288७7 0 ] 
कहते हैं । इन सभाओं के नाम भिन्न भिन्न देशों में 
भिन्न भिन्न हैं । 


छोटी सभा का संगठन;--इंस सभा के सदस्य साधारण 
जनता द्वारा चुने जाते हैं ओर देश के कोप पर इसी का 
अधिकार रहता है । शासन की नीति यही निधारित करती 
हे । इसमें निर्वाचित ओर कहीं कहीं नामज़द दोनों प्रकार 
के सदस्य होते हैं, किन्तु उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन प्राप्त 
देशों में नामज़द सदस्य नहीं होते । प्रबन्धक-वर्ग अपने 
कार्यों के लिये इसी सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 


बड़ी सभा में धनिकों, जमीदारों, व्यापारियों और 
पूंजी-पतियों के प्रतिनिधि होते हैँ । इस सभा को उतने 
अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जितने की छोटी सभा को 
हैं । इस सभा के सदस्य सम्पत्ति-शाली, अनुभवी और 
अधिक उम्र वाले लोग रहते हैं । इनको संसार का अच्छा 
अनुभव रहता है । 
कहीं-कहीं बड़ी सभा के सदस्य वंश परम्परा के 
 क्रमानुसार चुने जाते हैं--जेसे इंग्लेण्ड और जापान में । 
कहीं-कहीं इसके सदस्य जीवन भर के लिये नियत किये 


५ ष़्ण 


है 


१ ३ 


जाते हैं, जेसे केनेडा इस सभा को राजनिति विशारदा 
की सभा कहते हैं (709 (ए॥8णए७/ रण 8॥86887767 ) । 


दो सभाओं से लाभ बड़ी सभा के सदस्य वृद्ध 
अनभवी और सम्पत्ति वाले लोग होते हैँ । छोटी सभा 
द्वारा पास हुए कानून पर यह सभा ध्यान पूर्वक विचार 
रदी है ओर आवश्यकता होने पर वह फिर डसर्क पांस 
विचार के लिये भेज देती है । इस तरह जल्द-वाजी से 
हितकर कानून नहीं बनने पाते । इस, सभा का झुझ्छ 
काम देर करना है । पुनर्विचार के लिये कानून को छोटी 
सभा के पास भेजकर वह छोटी सभा के सदस्यों का जाश 
ठण्ठा कर देती है ।' इस तरह खूब सोच सममझ्त कर 


ओर सभी पहलुओं पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद 
दी कानृत्त बनने पाते 


बड़ी सभा से हानि;--यदि बड़ी सभा के विचार छोटी 
सभा से मिलते जुलते हैं, तव बड़ी सभा की कोई आवश्यकता 
नहीं साद्म पइतो । यदि दोनों के विचार भिन्न हुए तो 
कठनाइयाँ उत्पन्न होतीं हैं । इस सभा के लोग वृद्ध और 
सम्पत्ति-शाल्ी होने के कारण सुधार और लोकतंत्रवाद 
के सिद्धान्तों के प्रचार में वाधक होते हैं । 


धारा-सभा के कार्य;--वारा-सभा का प्रधान काय 


कानन बनाना हे 
22! न बनाना हैं। कानून वनाने के अतिरिक्त इसके ओर 
भी कद सहत्वपूण काय हैं जेसे:-- 


ध (१) शासन की तीत्र अत्ोचना करके, त्रटियों को 
इखा कर, उनका सुधारन का मौका देकर, सरकार को 


श्र३ 


मजबूत बनाना है । इसलिये पार्लिमेन्ट शासन-पद्धति में 
एक विरोधी दल का होना अनिवाय समझा जाता है । 
बधाई की तरह आलोचना भी उपयोगी होती है । 

(२) प्रस्ताव पास करके गवनेमेन्ट को कोई खास 
काम करने के लिये बाध्य करना । 

(३) किसी खास स्थिति की ओर ध्यान आकषित 
करना। बलवा, भूकम्प, बाढ़, अकाल आदि के कारण विशेष 
प्रकार की स्थिति उत्पन्न होजाने पर ऐसा किया जाता है। 


(४) अविश्वास का अस्ताव पास करके गवनेमेन्ट की 
नीति का खोखलापन ,खोला जा सकता है। यह सबसे 
बढ़कर अधिकार है। जब देश में कठोर शासन के कारण 
अशान्ति ज्यादा बढ़ जाती है, तब ऐसे प्रस्ताव पास किये 
जाते हैं । 

(५) प्रतिवर्ष आय-व्यय निश्चित करते समय ( बजट 
के समय ) गवनंसेन्ट की नीति का विरोध करने के लिये 
किसी भी मद में एक रुपया कटोती का प्रस्ताव पास कर 
सकती है । यही जनता के दुखों को सुनाने ओर गवनंमेन्ट 
की कमजोरियों को दिखाने का खास समय रहता हे । 
वास्तव में धारा-सभा राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति हे 


धारा-सभाओं के सबब प्रिय होने की आवश्यकता;-- 
राज्य के तीन अंग हैं:--(१) धारा-सभा कानून बनाने के 
लिये । (२) शासक-वर्ग नियमों का पालन कराने के लिये । 
ओर (३) न्याय विभाग न्याय कराने के लिये । 

आजकल राज्यों की सीमा और जन संख्या पहिल्ले से 
बहुत बढ़ गई है । अब छोटे छोटे नगर राज्य, जेसे 


श्र्छ 


प्राचीन ससय में यूनान ओर रोम में थे, नहीं रहे । अब प्राय: 
सब देशों में लोकतंत्र शासन-प्रणाली प्रचलित है और 
वहां के शासक-वर्ग अपने अपने कार्यों के लिये धारा-सभा 
के प्रति उत्तरदायी होते हैं । लोकतंत्र शासन पद्धति में 
देश के सभी वालिगों को चाहे वे औरत हों या मर्द मत 
देने का अधिकार रहता है । अब सम्पत्ति, शिक्षा तथा 
आमदनी का होना मत दाताओं के लिये आवश्यक नहीं रहा 
वालक, पागल, दिवालिया ओर खसंगीन अपराधों में सजा 
पाये हुए व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं रहता । 
आजकल अधिक से अधिक लोगों को सत देने का अधिकार 
का होना आवश्यक समझा जाता हे । 


मे देश के हित के लिये कानूनों का होना आवश्यक है 
ऑर कानून बनाने के लिये प्रत्येक राज्य में धारा-सभायें 
हती हूँ | इन सभाओं में अधिक से अधिक सदस्यों का 
होना आवश्यक समझा जाता है, यदि अधिकांश लोगों 
को सत देने का अधिकार दिया जायगा, तो लोग सममभते 
हें. कि शासन में उनको राय ली जाती है । इस तरह 
अपन प्रतिनिधियों द्वारा बनाये हुए कानूनों का वे स्वयं 
पालन करेंगे ओर दूसरों से पालन कराने में राज्य को 
_ दामता पहुचायंगे । शिक्षित समाज के लोग अपने अधि- 
कार्यो आर कर्तेव्यों से परिचित रहते हैं|. वे दसंरों के 
हे ह ते होना पसंद नहीं करते, इसलिये प्रत्येक देश 
दे और वे कहो जादद शेड ही हुई सदस्य भले जाते 
बनाते हैं. इसजिज हे रे 8 लिये आवश्यक कानून 
यक है । इसको सार्वजनिक का हे क्ष्क्‌ ६ मल 

का रक्षक कहते हैं। 


श्श्५ 


प्रायः उन्नत राज्यों में शासक -बर्ग अपने कार्यों के 
लिये धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि शासक- 
वर्ग अपना काम ठोक तरह से नहीं करते, तब वह उनको 
ठीक रास्ते पर लाती है । 


राज्य के धन पर इसका ही अधिकार है | बिना 
इसकी स्वीकृति के देश का धन खच्चे नहीं किया जा सकता । 
कानन बनाना तो इसका प्रधान कार्य रहता है । एक 
आदसी की राय से दो आदमी की राय अच्छी होती है 
आर सो आदमियों की राय दस आदमियों की राय से 
कहीं अच्छी होती हे। प्रत्येक देश में कई प्रकार के लोग 
रहते हैं । उनके कार्य, जाति, उद्योग-धंधे भिन्न भिन्न 
होते हैें। इसी कारण से धारा-सभा में सव सम्प्रदायों 
आर हितों को रक्षा के लिये प्रतिनिधियों की संख्या अधिक 


होनी चाहिये । अल्प संख्यक जाति के हितों की रक्ता 
का पूरा प्रवन्ध होना चाहिये । 


इसलिये धारा-सभाओं को सबब-प्रिय बनाने के लिये 
सब जाति, व्यवसाय, अल्प संख्यक जातियों के प्रतिनिधियों 
का धारा-सभा में होना जरूरी है । इस तरह की धारा- 
सभा के बनाये हुए कानून लोगों को प्रिय मालछ्म होंगे । 


भारतीय धारा-सभाओं की हृद्धि और विकास;-पाठकों 


की स्मरण रखना चाहिये कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
स्थापना सन्‌ १६०० ई० के ३१ दिसम्बर को सत्य डर वंशीय 
सर्वश्रेष.्ठ शासिका महरानी एलिजबेथ (सन्‌ १५४८ ई० से 
६०३ ई० तक ) की शाही सनद द्वारा हुई । इस सनद्‌ 


१२६ 


से इग्लेण्ड के कुछ व्यापारियों को पूर्वी देशों ( _8 
एक गिवा68 ) के साथ व्यापार करने का एकाधिकार 
( ००००० ) पन्द्रह वर्ष के लिये दिया गया। इस 
सनद द्वारा कम्पनी को भूमि खरीदने, अपने व्यवसाय 
ओर सम्पत्ति को अपने कानूनी वारिसों को देने के अधिकार 
भी दिये गये । कार्य उत्तम रीति से चलाने के लिये 
३९ करे कक दर री बा 
इन्हें कानून बनाने और अपने कमचारियों को दण्ड 
देने के अधिकार भी दिये । इस तरह अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को कानूव बनाने का अधिकार सनद्‌ छारा ह्दी 
प्राप्त था । महरानी एलिजवेथ हारा दी गई सनद समय 
समय पर इग्लेण्ड के अन्य राजाओं द्वारा ओर सन्‌ 
१६८ण ६० के बाद से ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के कानूनों 
द्वारा नवीन होती रही । 


सन्‌ १७२६ ई० के सनद कानून ( ए879' अर्ट ) 
ने हिन्दुस्तान के तीनों हातों ( बंगाल; मद्रास और बम्बई ) 
के गबनेरों और कॉंसिलों को अपनी अपनी कोठियों के 
शासन के लिये कानून-कायदे बनाने के अधिकार दियि 
ओर तब से तीनों हातें की कॉसिलें अपने अपने निर्धारित 
चषेत्रों के लिये स्वतेत्र रूप से कानून बनाने लगीं । प्रत्येक 
हाते के कार्य के लिये जैसे:- आय-उ्यय, शासन, कम चारियों 
की नियुक्ति, सेना रखने, युद्ध और संधि करने की पूर्ण 
स्वतंत्रता थी । इस तरह सन्‌ १७७३ ई० तक प्रत्येक 
हाते का कार्य ख्तंत्र रूप से चलता था | 


सन्‌ १७७३ ३० में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट पास हुआ । 


इस ऐक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर, गवर्नर-जनरल- 
आफ-चंगाल कहलाने लगा । मद्रास और वम्बई के 


१२७ 
गवर्नर उसके मातहत कर दिये गये । उनको लड़ाई और 
संधि करने के अधिकार नहीं रहे ओऔर बाको के सब 
अधिकार ज्यों के त्यों बने रहे । गवर्नर-जनरल की 
सहायता के लिये ४ सेम्बरों को एक कॉसिल (सभा ) भो 
कलकत्ते में स्थापित की गई । सब प्रथम गवरनेर-जनरल 
तथा चार भेम्बरों के नाम इस ऐक्ट में लिख दिये गये। 
इस तरह बंगाल का गवरनर-जनरल और उसकी कॉंसिल 
कम्पनी-सरकार की सर्वोच्च सरकार समभको जाने ल्गी। 
बम्बई ओर मद्रास की सरकारों को अपने हातों के लिये 
बनाये हुए कानन-कायदों की एक एक प्रति बंगाल के 
गवनेर-जनरल के पास भेजना आवश्यक ठहराया गया | 
इस तरह सन्‌ १८१३ ई० तक प्रान्त की काय-कारिणी 
सभा ही कानून बनाती रही ओर कानून बनाने के लिये 
दूसरी अलग सभा न थी । 


तीनों हातों के बने हुए कानूनों को “ रेग्यूलेशन ? 
( ६०४ए४०४०78 ) कहते थे । बंगाल के सपरिपद-गवनेर- 
जनरल को वंगाल स्थित कम्पनी के राज्यों को अच्छी 
स्थिति में रखने के लिये कानून, रेग्यूलेशन और अस्थायी 
कानन ( 07/079709 ) बनाने के अधिकार भी इसी ऐक्ट 
द्वारा दिये गये । किन्तु इन कानून-कायदों का महती 
कचहरी ( 50]0770076 ००एा५ ) में दज होना ओर महती कचहरी 
छारा स्वीक् होना आवश्यक था | सन्‌ १७८१ ई० के 
संशोधन ऐक्ट ( 77० ॥#ावांग& ४० ० 78। ) के 
अनुसार बंगाल के सपरिपद-गवरनेर-जनरल को प्रान्तीय 
कचहरी और कोंसिल के लिये भी कानून बनाने का 
अधिकार मिल गया । अब कानून-कायदों का महती 


श्श्प 


कचहरी में दर्ज कराना ओर उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक 
नहीं रहा | 


सहती कचहरी रेग्यूलेटिंग ऐक्ट द्वारा बंगाल में 
स्थापित की गई ओर इसमें एक ग्रधान-जज और तीन 
छोदे जज होते थे । इनकी नियुक्ति इग्लैण्ड की सरकार 
द्वारा होती थी। दीवानी शासन ( उजी &१ंफरंड/ ०) 
गवर्नेर>जनरल के और व्यापारिक तथा आर्थिक विषयों 
का प्रवन्ध कस्पनी के डाइरेक्टरों के जिम्मे सौंपा गया। 
रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के द्वारा इग्लैण्ड की सरकार का हस्तक्षेप 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में आर्स्म हुआ ओर 
धीरे धीरे कम्पनी के अधिकार कम होते गये | यहां 
अक की सन्‌ १४५४८ ई० में हिन्दुस्तान का शासन सदैव 
के लिये कम्पन्नों के हाथ से निकलकर इंग्लेण्ड की सरकार 
हाथ में चल्ना गया | सन्‌ १८३१३ ६० के आज्जा-पत्र 
क$ अनुसार कम्पत्ती के सब व्यापारिक अधिकार छिन 
गये आर वह व्यायारिक कम्पनी न रहो । शासन करना 
ही उसका काम रह गया | 
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पिट का इस्डिया ऐक्ट ( १७८४ ३० )--इस ऐक्ट 
ठादा बंगाल के गवरनर-जनरल को कॉसिल के सदस्यों को 
संख्या ४ से ३ कर दी गईं और इन तीन सदस्यों में 
एक सेनाध्यक्ष हताथा । कम्पनी के शासन की देख-रेख 
के लिये इंसलेण्ड में एक वोर्ड-आफ-कन्ट्रोल ( 776 80%70 
रण (/गरा0ण' ) की स्थापना की गई जिसमें ६ कमिश्नर 
हे थ। इस वबोडे को कम्पनो की दीवानो, सैनिक और 
आय-व्यय सम्बन्धी प्रवन्धों की देख-रेख़ का पूर्ण अधिकार 
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श्र 


सोंपा गया । इस ऐक्ट के द्वारा इग्लेण्ड की सरकार का 
आधिपत्य कम्पनी के शासन पर पूर्णरूप से स्थापित हो 
गया ओर कम्पनी के डाइरेक्टरों को बोड-आफ-कन्ट्रोल 
की आज्ञाओं का पालन करना अनिवाय होगया । 

बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की कोंसिलों में भी 
३ सदस्य रहने लगे और इनमें एक सेनाध्यक्ष ( 00णा- 
थ70७7-१7-0)79) होता था । इन हातों की सरकारों 
पूर्णरूप से बंगाल के गवर्नेर-जनरल तथा उनकी कौंसिल 
के आधीन कर दी गई अर्थात्‌ उनके आय-व्यय पर भी 
उनका निय॑त्रण कायम होगया । सन्‌ १७८६ ई० में लाडें 
कानवालिस के विशेष अनुरोध से गवनेर-जनरल को 
अपनो जिम्मेदारी पर कोंसिल के बहुमत की उपेक्षा करके 
काये करने का अधिकार मिला । 


सन्‌ १८३३ ३० का आज्ञापत्र;/-- इस आज्ञा-पत्र के 
अनुसार गवनेर-जनरतल़ की कोंखिल के मेम्बरों की संख्या 
फिर श्से ४७ कर दी गई । इस नये भेम्बर को काननी 
मेम्बर ( ],०27987ए6 0 ०एएछ०)०० ) कहते हैं, क्योंकि वह 
सिर्फ कानुन बनाने के समय कोंसिल में बेठते थे और 
दूसरे समय कासिल में बेठने या मत देने के अधिकार 
उन्हें न थे। वह कम्पनी के कर्मचारियों में से नहीं नियुक्त 
किया जा सकता था । प्रथम काननी सदस्य मि० मेकाल्े 
थे जो आगे चल कर लाड मेकाले बत्त गये । बंगाल के 
सपरिषद्‌ गवर्नेर-जनरल (76 ७०एशफश०-( शा०्णछंं ॥7 
(00प्णथी ० 80०शष्टथ ) अब से हिन्दुस्तान के सपरिषद्‌- 
गवरनर-जनरल (४० (00ए०:४००-७७8९४७-३॥४-(०एशण] 
० 7948 ) कहलाने लगे । 
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हिन्दुस्तान के सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरंत्र' को सम्पूर्ण 
हिन्दुस्तान के लिये कानून और रेग्यूलेशन बनाने का अधि- 
कार दिया गया ओर इनके बनाये हुए कानून “ ऐक्ट ” 
कहलाने लगे । बम्बई और मद्रास के गवर्नरों से कानून 
वनाने के अधिकार ले लिये गये । इस तरह हिन्दुस्तान 
में केन्द्रीय धारा-सभसा ( 77४७ [799[8979 4.62794&896 ) का 
श्रीगणेश हुआ। स्ि० मैकाले की अध्यक्षता में एक कानूनी 
कमीशन (&एछ 00ण7789ंता » जिसका काम भारत में 
अ्चलित कानूनों को एकत्रित करना ओर सुधारना था, 
स्थापित हुआ । इस आज्ञा-पत्र से कम्पनी के बाकी के 
व्यापारिक अधिकार भी छिन गये ओर कम्पनी को २०: 
वर्ष के लिये शासन करने का अधिकार फिर दिया गया; 
किन्तु उसको हिन्दुस्तान को इंग्लेण्ड को सम्पत्ति और 
महरानी बविक्टोरिया ( सन्‌ १८३२७ ई० से सन्‌ १६०१ ई० तक 
आप इग्लेंड की शासिका रहा ) और उनकी वारिसों को 
अमानत ,तमभा कर ( [7 #ए७ 40 पक ॥0]०७४ए वे 
00" ॥0/8 ) शासन करना चाहिये अर्थात्‌ इँग्लैण्ड को 
_ जब चाहे तब हिन्दुस्तान के शासन को बागडोर 
अपने हाथ सें ले सकती है । ' 


हि 


सम कर का # ठारा दो और महत्व पूर्ण परि- 
ट् इस प्रकार हें: नी म 
धर्म और 2.  - (१) कोई भी रियाया 


किसी भी सरकारी नोकरी 
ता ओर (२) एक नये 
न्त कहते हैं, , निर्माण किया ' 


& ६ 
ग लर्य एक लेफिटनेन्ट-गवर्नर * 
नउुक्त हुआ। इस तरह सन्‌ १८३३ ई० । 
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सारे भारतवर्ष के लिये केन्द्रीय धारा-सभा ही कानून 
ण्ज 

बनाती थी और सन्‌ १८६१ ई० के कॉंसिल ऐक्ट द्वारा 

प्रान्तीय-धारा-सभाओं का फिर से जन्म हुआ । 


सन्‌ १८५७३ ३० का ग्राज्ञापत्र।/-- ईस आज्ञा-पत्र 
का स्थान भारत के शासन विधान में बढ़े माक का है, 
क्योंकि इस ऐक्ट द्वारा हिन्दुस्तान को प्रथम भारतीय घारा- 
सभा (96 #7# 7शतींदा 7,९279४0ए० ७४०एश्णंं ) की 
प्राप्ति हुई, जो गवर्नेर-जनरल की कार्य-कारिणी-सभा से 
बिल्कुल भिन्न थी । 

अब समस्त भारतवर्ष के लिये गवर्नर-जनरत, जंगी- 
लाठ और कौंसिल के 9७ साधारण मेम्बरों के साथ ६ खास 
मेम्बर ( 59०2८ंबां ४७००४ ) प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
नामज़द करके कानन बनाने के लिये भेजे जाने लगे । 
इस तरह भारतीय घारा-पभा का जन्म हुआ । इन ६ खास 
मेम्बरों में एक बंगाल का प्रधान न्यायाधोश, एक साधारण 
जज ओर ४ प्रान्तीय सरकारों द्वारा ( बंगाल, मद्रास, बंबई 
ओर पश्चिमोत्तर ) नामज़द किये जाते थे । इन चार 
नामज़द मेम्बरों को २० वप का पुराना कम्पनो का नोकर 
होना चाहिये। इस प्रकार सारे भारतवर्ष के लिये कानून 
बनाते समय कुज्न १२ सदस्य रहते थे। भारतीय घारा- 
सभा को बेठक सब्व-साधारण के लिये खुल गई और 
उसकी सारी कारवाई जनता को जानकारी के लिये सरकार 
छपवाने लगी । 

गवरनर-जनरल की काय-कारिणी सभा के सदस्यों को 
अपने प्रस्तावों को नये मेम्बरों को, जो कि सिर्फ कानून 
बनाते समय कॉसिल' में उपस्थित होते थे, सममाना तथा 
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उनके आह्ञेपों का उचित समाधान करना, आवश्यक हों 
गया। इस तरह की टीका-टिप्पणी कार्य-कारिणी सभा के 
अम्बर्स को अनुचित जान पड़ने लगी और वे घारा-सभा 
के अधिकारों का कम्म करने का विचार करने लगे, क्योंकि 
नये ६ सदस्य पालिसन्ट के सदस्यों की नाइ, शासन संबंधी 
त्रुटियों को जनता के सम्मुख रखने लगे। इसलिये सन्‌ 
(८६१ ४० के काॉसितल ऐक्ट के अनसार घारा-सभाओं का 
क्राय सफ कानृन वनाना ही रक्खा गया।। प्रश्न पूछनां ओर 


प्रस्ताव उपस्थित करना, सरकारी कार्या की दीका-टिप्पणी 
करना, खास तार से मना कर दिया गया । 


सन १८४८ ई० में गदर के बाद कम्पनी के शासन 
का अन्त हों गया ओर भारत का शासन सदैव के लिये 
त्रटिश सरकार के हाथ में चला गया । 


सन १८६१ ३० का इण्डियन कॉसिल ऐक्ट: 
उक्ट स आान्ताय-थारा-सभाओं का निर्माण हुआ । वम्बई और 
महांस का सरकारों को फिर से कानून बनाने के अधिकार मिल्ले 
जा सन १८३३ के बाद से छीव लिये गये थ्रे। इस ऐक्ट के 
अडुसार सद्रास ओर वम्बई को सन्‌ १८०६१ ई० में, बंगाल को 
सन्‌ १८३६२ ६० स॑, परिचमोत्तर देश को सन्‌ श्यपद्‌ 8० भें, 
ओर पत्चाव को सन श्८६७ ई० में धारा-सभाएं स्थापित की 
४ | इनका निर्मोण गवरनेर-जनरल की घारा-सश्ना के आधार 
पर हुआ। इनमे ४ से८ सदस्य तक, 
जनरल ( 84४००४४७ ७७॥०७ ) को छोड़कर, गवर्भर हारा 
नामजद किये जा सकते थे। इस नामज़द सदस्यों में आधे 
नामजद भम्बर्स का गेर सरकारी होना आवश्यक था ओर उनसें 
उंड हिन्दुस्तानी सदस्य अवश्य रहते थे । 





न्तीय एडबोकेंट- 
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प्रान्तीय-घधारा-सभाएँ समस्त भारत से सम्बंध रखने' 
वाले विपयां पर, जिनका समान होना आवश्यक था जेसे-- 
कर, सिक्का, डांकधर, दृण्ड विधान, पेटेन्ट ओर कापीराइट 
इत्यादि, कानून नहीं वना सकती थीं | छुछ विपयों पर 
कानून बनाने के लिये गवनेर-जनरल की पूर्व स्वीकृति 
अनिवाय ठहराई गई। प्रान्तीय-धारा-सभाओं द्वारा पास 
हुए कानूनों के लिये प्रान्तीय गवनेर तथा गवरनर-जनरल 
दोनों की स्वीकृति का होना आवश्यक था । इस तरह 
गवरनर-जनरल प्रान्तीय-धारा-सभाओं पर नियंत्रण रखता 
था | प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा-सभाओं में सरकारी 
मेंम्वरों का ही बहुमत था । यह पहला अवसर था जब 
कि हिन्दुस्तानी केन्द्रोय तथा प्रान्तीय-घारा--सभाओं के सदस्य 
बनाये गये । प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा-सभाओं का कार्य 
सिफे कानून बनाना रक्खा गया । टीका-टिप्पणी करने, 
प्रश्न पूछने तथा प्रस्ताव उपस्थित करने के अधिकार नहीं 
दिये गये । 

भारतीय धारा-सभा;--ईस ऐक्ट छारा गवनेर-जनरल 


की कार्य-कारिणी-पस्भा में एक ओर साधारण सदस्य 
( 0797४/ए (७ण०७० ) जोड़ दिया गया । इस तरह ५ 
साधारण और, १ असाधारण सदस्य ( 7ि708०"वांए्रक्ष'ए ) 
गवनेर-जनरल की कार्य-कारिणो सभा के सदस्य हो गये। 
नानन बनाने के लिये इसमें ६ से १२ तक अतिरिक्त सदस्य 
( 4१044809% ४७४०७/४ ) गवनर-जनरल द्वारा, दो वर्ष के 
लिये जोड़ दिये जाते थे । इन नामज़द अतिरिक्त सदस्यों 
में आधे गेर सरकारी सदस्य होते थे ओर उनमें कुछ 
हिन्दुस्थानी सदस्य अवश्य होते थे। 


इस सभा दारा बनाये हुए प्रत्येक कानून के लिये 
गवरनर-जनरल की स्वीकृति का होना आवश्यक था । 
गवनेर-जनरल को अपनी अनुपस्थिति में कार्य-कारिणी- 
सभा का सभापति बनाने के लिये सभापति नियुक्त करने 
का अधिकार दिया गया । सपरिपद-गवनेर-जनरल के 
कानून बनाने के अधिकार बढ़ा दिये गये । अब वह 
सारे ब्रिटिश-भारत ( छप॑स80 वा ) के लोगों, अदालतों 
ओर स्थानों आर अंग्रेजी प्रजा ओर सरकारी कर्मचारी, 
चाहे हिन्दुस्तान में कहीं भी है, ( 8799७]6/'8 70 /74॥9 » 
के लिये कानून बना सकती हे । विशेष स्थिति उत्पन्न 
होने पर गवनर-जनरल को विशेष कानून ( 0/077०८४ ) 
वनाने का अधिकार दिया गया, जो ६ साह तक कानून 
के तौर पर काम्र में लाया जा सकता है । ह 
किन्तु स्मरण , रखना चाहिये कि ब्रिटिश पार्लिमेन्ट 
का भारत के लिये कानून बनाने का अधिकार सुरक्षित 
रखा गया हे | ब्रिटिश सरकार भारत-सचिव द्वारा 
आरतीय धारा-सभा ओर प्रान्तीय थारा-सभा में पास हुए 
किसी भी कानून को रह करा सकती है । 
.. सन्‌ १८९२ ३० का इण्डियन-कों सिल-ऐक्ट;---पश्चिमी 
शिक्षा के श्रचार ने लोगों में घोर असन्तोप ( )ए 76 
)8007रंशा / उटाज्ञ कर दिया। पढ़े-लिखे लोग शासन में 
पा न आवाज़ उठाने लगे । कांग्रेस नेडन, 
कर जिन हाय सा 2 की तकलीफों की दूर 
ऐसी संस्था कायम की जाय जिसमे जार 
हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध राजनीति कक आक अपर हब 
ट् 5 “जनातिज्ञ एक स्थान पर एकन्रित होकर 


श्र 


सरकार से, जो जो तकलीफें माहूम होती हों, इनको दूर 
करने की प्राथनाएँ किया करें और आपस में मित्रता 
का भाव उत्पन्न करायें । तत्कालीन वायसराय लाडे डफरिन 
( सन्‌ श८पम४ ई० से श्पंपण ई० तक ) भी चाहते थे कि 
इंग्लेण्ड को तरह यहाँ भी एक बड़ी सार्वजनिक ' संस्था 
हो, जो सरकार को समय समय पर बताती रहे कि 
शासन में क्‍या क्या त्रुटियां हें ओर उनमें क्‍या क्‍या सुधार 
करना चाहिये । इस उद्देश की पूर्ति के लिये इण्डियन- 
नेशनल-कांग्रस की स्थापना हुई । उस समय 'देश में 
ओर भी कई संस्थाएँ देश-सेवा का काम स्व॒तंत्र-रूप से 
कर रही थीं | कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 
र८ दिसम्बर सन्‌ श्यम४ ई० को हुआ और कई महत्व- 
पूर्ण प्रस्ताव पास हुए । परिणाम स्वरूप सन्‌ १८६२ ई० 
का इण्डियन-कोंसिल-ऐक्ट पास हुआ । 


इस ऐक्ट से निम्न लिखित परिवतन भारतीय 
तथा प्रान्तीय धारा-सभाओं में हुयेः-- 


(१) भारतीय धारा-सभा में नामज़द सदस्यों की संख्या 
१० से १६ तक निश्चित कर दी गई । 


(२) बम्बई और सद्रास की घारा-सभाओं के नामज़द 
सदस्यों की संख्या ८ से २० तक, पश्चिमोत्तर 
प्रदेश के लिये १४, पंजाब ओर ब्रह्मा के लिये ६ 
ओर बंगाल के लिये २० से अधिक नहीं हो सकती 
थी । सरकारी सदस्य आंधे से अधिक नहीं हो 
सकते थे । धारा-सभा में कार्य-कारिणी-सभा के 
सदस्य तो रहते ही थे | :' 
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(३) 'परोक्ष निर्वाचन (7790॥760 ाढ्टा0फ ) प्रथा का 


प्रारम्भ हआ। अभी तक भारतीय आर प्रान्तीय घारा- 
सभाओं के अतिरिक्त गेर सरकारों सदस्य सरकार 
द्वारा नामज़द किये जाते थे; किन्तु अब कुछ 
सार्वजनिक संस्थाएँ जसे-म्थुनिसिपैलिटो, डिस्ट्रिक्ट- 
बोर्ड, विश्व विद्यालय, चेम्बर-आफ-कामस, जरमींदार-- 
संघ आए प्रान्तीय थारा-सभाणे कुछ लागा के नाम 
चुनकर भेज देती थीं ओर इन्हीं भेजे हुए नामों 
में से गवर्न्‌र-जनरल गेर सरकारी मेम्वर को चुन 
लेता था । इस प्रकार नामज़दगी प्रथा कायम 
रही और साथ ही साथ निर्वाचन प्रणाली 
( 96७प 78ए8७०7 ) भी आरम्भ हुई 
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पृष॑ सूचना देने पर मेम्बरों को शासन सम्बन्धी 
उचित प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया; 
पर प्रश्न के मिले हुए उत्तर पर वाद-विवाद करने 
का अधिकार नहीं दिया गया । 


वार्षिक आय-व्यय का लेखा ( "४७ #फाओं 
उप्रतं/४% ) पर बहस करने का अधिकार दिया 
गया; कन्तु बजट के प्रत्येक सदर पर अलग अलग 
हंस करन का अधिकार नहीं मिल्ञा । (77७ 
9एव2० ज़ब8छ 40 9529 तुंइणाएएटते 88 8 ज्र00 
&70- पर्ज 0प ग७४ 99 ॥०७, ) अतिरिक्त प्रश्न 
( 5पए9एश॥767/थ'ए (78४४078 ) पूछने तथा प्रस्ताव 
पास पश करने या किसों मनन्‍्तठ्य ( 8680]ए४०० ) 
१९ सभा का राय जानने- का अधिकार नहीं दिया 
गया । सभापति को किसी भो प्रश्त का, सभा 


१९९ 


के सम्मुख विचारा्थ उपस्थित होने से रोक सकने 
का अधिकार दिया गया । | 


(६) प्रान्तीय धारा-सभाओं को गवनर-जनरल की पूर्व 
स्वीकृति से धारा-सभा हारा बनाये गये प्रान्तों 
के लिये अहितकर काननों को रद्द या उनमें परिवर्तन 
करने के लिये, कानून बनाने का अधिकार दिया गया | 


सन्‌ १९०९ ३० का कोंसिल--ऐक्ट या मालें-मिन्टो- 
सुधार।--लार्ड कजेन ने ( सन्‌ १८८५ ई० से सन्‌ १९०४ तक ) 
,देशकी रुचि के विरुद्ध 
(बंग-भंग कर दिया 
ओर इससे देश में 
( बंगाल में ) घोर 
अशान्ति फेल गई। 
लोग देश के शासन 
में भाग लेने के लिये 
कै रज् उत्सुक थे। . इस 
रे & असन्तोप को दूर करने 
के लिये कुछ सुधार 
आवश्यक समझे गये। 
सन्‌ १९०४ ई० में 
पा में उदार दल 
की जीत हुई ओर 
( लार्ड जान मालें ) लांडे. जान गाले 
(7.00 7०४० ४०7०४ ) भारत-सचिव बनाये गये ओर 
लाड़े मिन्‍्टो (सन्‌ १९०४ से १६१० तक ) भारत के गवर्नेर- 






५ 
ग 


४ 2 ५4 ५ 
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आप 
मा 
हे ै है पे े रे 
हे । २० । रे 
१९०७४ * रा 


रे 
(6 


हुं हद 
॥ ॥|।॥४ ॥मा 
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जनरल बने । इन दोनों ने 
मिलकर एक योजना तैयार 
की जो इन्हीं के नाम से 
मार्ले-मिन्टो-सुधार के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस ऐक्ट का 
उद्देश्य हिन्दुस्तानियों को 
अधिक संख्या में देश के 
| शासन में भाग देना मात्र था । 
5. इससे मुसलमानों को प्रथक 


न 
४” ८5४ 4 9 भय जे 
8047 2 ;( //4, + हे 
57 हर 


/22' 


६2 हू ५४//, 2, १ रु -अ ने ए धिक [4] 
2 आओ. विर्वांचल का अधिकार मिला। 
* ॥/ 7 2 
) हे 


आंर तबसे यह रोग वढ़ता हो 


( ला मिनटों ) गया । 


(१) 


( 


हु 


इस ऐक्ट में निम्नलिखित परिवर्तन हुए/-- 


भारतीय धारा-सभा के भेम्बरों की कुल संख्या अब 
१६ से ६० तक कर दी गई । सरकारी भेम्बरों 
की संख्या ३३ ओर गैर सरकारी भेम्बरों की संख्या 
२७ निश्चित कर दी गईं। केन्द्रीय-सभा में इस 
तरह सरकारी मेम्बरों काही बहुमत रहा । गैर 
सरकारी सदस्य दो प्रकार से चुने जाते थे (१) संस्थाओं 
हार न कि सतदाताओं दारा ओर (२) सरकार द्वारा 
नामज़द किये जाते थे । 


वड़ प्ान्तों की धारा-सभा के लिये ४० मेम्वर और 
छोटे प्रान्तों के लिये ३० भेम्बर तक नियुक्त किये जा 
सकते थ। अब प्रान्तीय-धारा-सभाओं भें सरकारी 
मम्तर का बहुमत नहीं रहा। चुने हुए मेंम्बरों में 


छच- चर | ३ 4 जैसे 
अंडा मम्बर सावजनिक संस्थाओं द्वारा जेसे व्यापारी- 


(३) 


(४) 


(५४) 


(६) 


ही) 


(८) 


१३६ 


संघ, जमीन्दारों के संघ, मुसलमानों ओर प्रान्तीय- 
धारा-सभाओं द्वारा चुने जाते थे। चुने हुए मेम्बर 
आधे से ज्यादा होते थे। कुछ ग़रेर सरकारी सदस्य 
सुरक्षित नामज़दगी प्रथा ( 8७69 ०9४०१ ) के 
अनुसार नामज़द किये जाते थे । नामज़द सदस्य 
सरकारी कमंचारी ओर शेर सरकारी सदस्य दोनों 
हो सकते थे । 
अब धारा-सभा के सेम्बरों को निश्चित सीसा के 
अन्दर प्रश्न पूछने और प्रस्ताव उपस्थित करने के 
अधिकार दिये गये । किसी भी प्रस्ताव पर भेम्बरों 
की राय अब जानी जा सकती हे 
कुछ विषयों जेसे:--सेना, डाक-विभाग, दृण्ड-विधान, 
नांविक-शक्ति, पर प्रान्तीय-धारा-समभाएँ कानून नहीं 
बना सकती । 
धारा-सभा के सदस्य १ वर्ष के लिये चुने जाते थे । 
गवनेर-जनरल को किसी भी प्रस्ताव को नामंजूर 
करने का अधिकार दिया गया । जो प्रश्न पूछते 
उन्हीं को अतिरिक्त प्रश्न पूछने के अधिकार भो 


4०५ 


दिये गये । 

सरकारी कमचारी, औरतें, पागल, अदालत द्वारा 
दिवाल्िया ठहराये गये मनुष्य, खास राजदण्ड पाये 
हुये मनुष्य, ओर २५ वर्ष के नीचे वाले मनुष्यों 
को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया । 


सपरिषद-गवर्नेर-जनरल किसी भी निर्वाचित सदस्य 
को सदस्यता को यदि उसका चुनाव देश हित के 


१४० 


ये अकन्याण-कारक जान पड़े, तो गैर कानूनी 
करार दे सकता है । 
(९) वापिक आय-व्यय लेखा ( 79० ७४४ 37029 ) 
पर अब पहिले से अधिक बाद-विवाद करने का 
अधिकार दिया गया । 


(१०) भिन्न-भिन्न निर्वाचित क्षेत्र कायम किये गये और 
मतदाताओं की योग्यता भिन्न-भिन्न ग्रान्तों में भिन्न- 
भिन्न रक्खी गई। सास्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का 
आरम्भ हुआ | 


मारले-मिन्ठो सुधारों के शुणदोप/--इन सुधारों ने 
हन्दुस्ताव के शाप्तन पद्धति के विकास में एक नया युग 
आरमस्स कर दिया, क्‍योंकि अब से चुने हुए ग्रतिनिधि 
कौंसिलों में जाने लगे। भारतियों की नियुक्ति भी अब 
उच्च पदढ्ा पर होने लगी | सन्‌ १६०७ ई० में भारत- 
साचव को इण्डिया-कॉसिल में दो हिन्दस्तानी सदस्य नियत 
किये गये । सुधारों के बाद बायसराय की कार्य-कारिणी 
पर्चा मे एक हिन्दुस्तानी सदस्य, सर सत्येन्द्र म्रसन्न सिन्हा, 


की नियुक्ति हुई । अब धारा-सभाओं का कार्य केवल कानून 
बनाना ही नहीं रह 


हक 


भारत मन्टा के सुधारों का महत्व केवल इतना ही है 
कि अब हिन्दुस्तानियों को सरकार की नीति की आलोचना 
करने, राज-काज सीखने, और सरकार दो सल्नाह देने 
का अवसर मिला । 

सन्‌ १९१९ 


९? के सुधार ऐक्ट-्युरोपीय महायुद्ध 
( सन्‌ १६१४ से 


१९१८ तक ) में भारतवर्ष की धन-जन की 


१४१ 


प्रशंशसनोय सहायता से प्रसन्न होकर उस समय के भारत- 
सचिव समि० माण्ठेगू ने लोक-सभा (7%७ प्र0ए86 0 
(000770॥8 ) में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसका आशय 
यह था कि ब्रिटिश सरकार की नीति का लक्ष हिन्दुस्तान 
में क्रशः उत्तरदायिस्वपूणं-शासन या स्वराज्य की स्थापना 
करने की हैं । इस नीति से भारत-सरकार भी पूर्णतया 


सहमत है । इस घोपण पर विचार करने से ४ बातें 
स्पष्ट होती हैं 
(१) इंग्लेण्ड को सरकार हिन्दुस्तान में घीरे धीरे उत्तर- 


(२) 


(३) 


दायी-शासन  ( ९०5७०४४ं४०ौ)७  (४0एश'पा767क ) 
स्थापित करना चाहती हैँ । इस उडद्देश्य की पूर्ति 
के लिये हिन्दुस्तानियों को शासन के भ्रत्येक भाग 
में अधिक से अधिक भाग दिया जाय (& &7 
770'8887£2 7४9 ), किन्तु पूर्णुरूप से ( 7७77० 
गाथा 99ंग8 ०००ए०७ ) शासन भार न सोंपा 
जाय ) । 


हिन्दुस्तान इंग्लेण्ड के आधीन रहकर उन्नति करे 
अर्थात्‌ हिन्दुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग 
बन कर रहे । (॥7088 38 40 #0णक्कं0 शञांफिंए 
6 उिन्रमंशी प्रिय[ओ'6 ). 


उन्नति-क्रम और समय का निणेय केवल ब्रिटिश 
लिमे >> 04 ५ ।++ किक 
पालिमेन्ट ही करेगी, क्‍योंकि 'भारतवासियों की 
भत्ताई और उन्नति की सारी जिम्मेदारी उसी पर 
अवलम्बित है । (76 प्रंग्ा० & करबा7०' 0 
8807॥.. &0ए०8706 ०६४ 96 4606%ांफ्6वें ठग ४7 


१२ 


है. 


एशभाश+, पएणा जञीणा 769]90थंततए ॥65 
07 96. छत '8 ढ 280ए8000७76760 0०६ ६06 
ता&0 060क्‍७8 ). 


(४) प्रान्तीय सरकारों को सोतरी शासन के लिये भारत 
सरकार से अधिक अधिकार दिया जाय । 


यह घोषणा बड़े महत्व की है, क्‍योंकि इससे ब्रिटिश 
सरकार की भारतीय नीति का अन्तिम लक्ष स्वराज्य है, 
स्पष्ट कर दिया गया । 


उसी बप मि० माण्टेंगू , 
जो उस समय इ ग्लेण्ड के 
भारत-मंत्री थे, हिन्दुस्तान 
में आय ओर हिन्दुस्तान 










भू 


या 2 हा रा डे र्‌ः 
रा के वायसराय लाड चेम्स- 
* ८22 यू नर > से चर ः के थ 

2 फाड के साथ समस्त 
22 222 


ञ. 
पर फ ् 
ब्‌ ३ 
प 
कै 5 
थ्‌ रे 
के 


9 डा ४ 4 ;' / हिन्दुस्तान का दोरा करके 
4८४ 32] . उस समय की वास्तविक 
52 । स्थिति का अध्ययन करके 
८ े 5 एक सुधार योजना तैयार 
रा, की और उसी के आधार 

; 205४ पर पालिमेण्ट ने भारत का 

( लाड चेम्सफोर्ड ) एक नया शासन-विधान 
बनाया । उन्हीं के नाम पर यह सुधार साण्टेगू चेम्सफो्ड 
सुधार या माण्टफोर्ड! सुधार कहलाता हे । इसके अनुसार 
23 न भारत के विधान में हुए। घारा-सभा 
5&छ& इस प्रकार हँ:--- 


९ ४४ ४ 
१ 


(१) 


(ञञ) 


धर 
ञ 


7 १४७३ 


इस, ऐक्ट के अनुसार अब अन्य सभ्य देशों के 
समान हिन्दुस्तान के लिये भी दो कानून बनाने 
वाली सभाएँ स्थापित की गई । एक को राज्य-परिषद्‌ 
( ])७ 00०ए7०ी ० 58909 ) ओर दूसरी को भारतीय 
घारा-सभा (7॥9 ॥0997 7,02799/॥ए७ 088७४] ए) 


कहते हूँ । 


2 
हि 
दद 2 ६५ ँ 
तु 9... 
बिके. 


राज्य-परिपद में कुल ६० सदस्य होते हैं । इनमें 
३२३ सदस्य चुने हुए ओर २७ नामज़द सदस्य होते 
हं । इन २७ नामज़द सदस्यों में ६ गेर सरकारी 
ओर १ बरार से नामज़द ओर २० सरकारी कमंचारी 
होते हैं । सभी प्रान्तों से इसमें प्रतिनिधि भेजे 
जाते हें ओर मध्यप्रदेश से २ चुने हुए सदस्य भेजे 
जाते हैं । इस सभा की आयु श्वर्ष की है । 
इस सभा के प्रत्येक सदस्य के नाम के पूर्व माननीय 
शब्द जोड़ा जाता हे । भारतीय धारा-सभा में 
पास हुआ कोई भी कानून, कानून नहीं समकका 
जा सकता है, जब तक कि वह इस सभा द्वारा 
भी न पास किया जाय । राज्य-परिपद्‌ के सभापति 
को गवर्नर-जनरल भेम्बरों में से नियुक्त करता है, 
किन्तु आरम्भ से ( सन्‌ १६२१ ई० के १ अग्रेल से ) 
अभी हाल तक इस सभा के सभापति , सरकारी 
कमचारी ही रहे हैं । आजकल उसके सभापति 
ग्रेर सरकारी सदस्य हैं । आजकल सर मानकजी 
दादाभाई इसके प्रेसीडेण्ट हैं. । प्रेसीडेण्ट को 
४०,०००] वाषिक वेतन मिलता हे । गवर्न-जनरल 
इस सभा के सदस्य नहीं हैं, किन्तु वह मेम्बरों 


१४७ 
को एकत्रित करके उसके समचझ् आवश्यक विपयाँ 
पर भाषण दे सकते हैं आर आवश्यकता प्रतीत 


होने पर उसकी आयु घटा बढ़ा सकते | 
“2 सभापति को “कास्टिंग वोट” देने का अधिकार है 


(व्‌ ) भारतीय धारा सभा;+--श्स सभा के कुल भेम्वरों 
की संख्या प्रेसीडेण्ट को छोड़कर १४३ है. जिसमें १०३ सदस्य 
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( केन्द्रीय सभा-भवन देहली ) 


निर्वाचित ओर ४० सरकार द्वाग नामज़द सरकारी कर्मचारी 
आर शर सरकारी सदस्य होते हैं | गवर्नर-जनरल की कार्य 
कारिणी सभा के कुछ मेम्वर भी इसके सदस्य रहते हैं । इस 
॥ भी से सध्यप्रदेश के ६ सदस्य हैं। इसकी आयु है बे की हैं 
किन्तु गवर्नर-जनरल चाहें हें, तो उसे घटा-बढ़ा सकते 
हे सभा के सदस्य “एम. एल, ए. ” (0, .. 6.) या मेस्वर- 
जद अप ओ कह कहलाते हैं। इस सुधार-ऐक्ट 
र भारतीय-धारा-सभा के प्रथम ४ बप तक के लिये 


१४५ 


इसका प्रेसीडेण्ट, एक ग़ेर सरकारी पालिमेन्टरी-शासन-पद्धति 
में निपुण व्यक्ति गवर्नर-जनरल द्वारा नामज़द किया गया । 
सर एफ, बाइट ( 97 7, फ्ञए/० ) भारतीय-घारा-सभा के 
प्रथम नामज़द सभापति नियुक्त किये गये । मि. दी. जे. पटेल 
इसके चुने हुये से प्रथम भारतीय सभापति हुये । आप दो 


६ ११ 
7 आटा ऱ्् 
५.० 2 


* #७ ९ पज्क व 5 
ध 


हा 





(ग्रेसीडेन्ट पटेल ) 
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बार इस पद पर नियुक्त किये गये। सभापति और उप- 
सभापति दोनों के वेतन पर केन्द्रीय-बारा-सभा को मत देने 
का अधिकार है। आर्थिक मामलों पर इस सभा को मत 
देने का अधिकार श्राप्त है और सरकारी वजट इसी में 
उपस्थित किया जाता है । इस सभा को राज्य-परिपद 
से अधिक अधिकार आर्थिक मासलों में प्राप्त हैं। 


दोनों सभाओं का सब्बन्ध+--दोनों सभाओं के सदस्यों 
को मसबिदा (!9 ) पेश करने का अधिकार हे । «जब 
तक दोनों सभाओं द्वारा घिल पास नहीं होता तव तक वह 
कानून (० ) नहीं समझा जाता। दोनों सभाओं द्वारा 
पास हो जाने और गवर्भर-जनरल्न की स्वीकृति मिलने के 
वाद वह देश का कानून समझा जाता है। यदि दो में 
से एक सभा पास कर देती है ओर दूसरी सभा अस्वीकार 
कर देती हे; तब वह बिल गवर्नर-जनरल के द्वारा 
तसदीक कर देने पर ( ?0फ७78 6६ (१७०४४॥09/707 ) कानून ' 
चन जाता हे | 


कभी-कभी दोनों सभाओं में से कुछ सदस्य लेकर एक 
सयुक्त कमेटी ( १०7७ ७७४४९ ०७9०४ $96 (.६७779०7/8 ) 
बनाई जाती है जिसमें राज्य-परिपद के प्रेसीडेण्ट सभापति 
का आसन अहण करता हे। इस संयुक्त अधिवेशन में जो 


बहुमत द्वारा निर्णय होता हे वही अन्तिम निर्णय माना 
जाता हे । 


भैसीडेशट;-- सच १६१६ ई० के सुधार ऐक्ट के पूर्व 


तेक भारताय-वारा-सभा के प्रेसीडेण्ट गवर्नेर-जनरल होते 
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. है १/२]४२)७ ।॥0 77220% .2॥500॥ %कश 
है कै ॥722)2 २२)०४२] ५६ ०।०॥४ & 
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थे और प्रान्तीय-घारा-सभा के प्रेसीडेण्ट गवनेर होते थे । 
किन्तु सुधार-ऐक्ट के बाद से भारतीय-बारा-सभा का प्रेसीडेण्ट 
प्रथम ७ बष तक के लिये गवर्नर-जनरल द्वारा नामज़द 
किया गया ओर ४७ वर्ष के बाद से उसका प्रेसीडेण्ट 
धारा-सभा के सदर्स्यों में से ध्दस्यों द्वारा चुना जाता था 
ओर गवनर-जनरल अपनी स्वीकृति देता हे। इस तरह 
भारतीय-धारा-सभा को अपना चुना हुआ प्रेसीडेण्ट मिला । 
राज्य-परिपद का प्रेसीडेण्ट राज्य-परिपद के सदस्यों में से 
गवरनर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रान्तीय-घारा- 
सभा का प्रेसीडेण्ट प्रथम ४ वर्ष के लिये गवनेर द्वारा 
नियुक्त किया गया ओर ४ वे के बाद से धारा-सभा के 
सदस्यों द्वारा सदस्यों में से चुना जाता है और गवनेर 
अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। प्रेसीडेण्ट ओर डिप्टी- 
प्रेसीडेण्ट को वेतन दिया जाने लगा। 


प्रेसीडेण्ट का स्थान बड़े महत्व का है। वह धारा- 
सभाओं के अधिवेशन के ( 5689070 ) समय सभापति 
का पद ग्रहण करता है। वह सभा को स्थागित भी कर 
सकता है। सभा में वाद-विवाद के समय शान्ति रखना, 
सभा के नियमों की रक्षा करना, सभा के नियमों के विपय 
में विवाद उठने पर अपना निर्णय देना, प्रस्तावों पर'मत 
लेना, उनका परिणाम बताना, सभा के कार्यो को सुन्दर 
रूप से चलाना, सदस्यों को अप्रिय शब्दों के प्रयोग से 
बचाना, सभा के अधिकारों को, बाहरी आत्तेपों से बचाना, 
उसके कुछ मुख्य काये हैं। उसको दल बन्दियों से अलग - 
रहना चाहिये। समान मत होने पर अपना “कास्टिंगमत”* 
किसी भी पक्ष में दे सकता है। अपना चुना हुआ सभापति 


११० 


होना धारा-सथा छा संदेव से एक महत्व का विद्येपाशिकार 
समझा जाता है। यह अधिकार भारतीय तथा प्रान्तीय- 
सभाओं का सन १९१९ ६० के ऐक्ट से मित्रा । प्रेसीडेण्ट ओर 
डिप्टी-प्रेसीडेण्ट को घारा-सभा का सदस्य हाना आवश्यक 
है। ये लोग धाग-खबा के बहुमत ओर गवनर-जनरन की 
न्‍्ीकृति से अपने-अपने पदोँस अलग किये जा सकते हैं. । 


राज्य-प्रिपद 5 शतदावाओं की याग्यता।--र््यि- 
परिषद्‌ के सतदानाओं की योस्यता बहुत अधिक रकखी गई 
है | यह योग्यता भिन्न-भिन्न प्रान्तों स॑ भिन्न-भिन्न हे 
बड़े-बड़े सेठ साहुकाए, जमीन्दार, विद्वान ओर पद्ााथ्रिकारी 
हो इस खथा के सताधिकारी बन सकते हैं। मध्यप्रदेश 
में इस सभा के मतदाताओं की थास्वता इस प्रकार है | 


हुऊ 


कम्मागाक्र. में 


जी २०,०००] की आय पर आय-कर देता हा था जो 


६ 


/् सा श्र के 
5६,०००) रू० सालाना मसालगुजारी सरकार को दता हो। 


बश्व३ हाते में मतदाताओं की शोग्यता इस प्रकार हैं।- 


(१) जा ३०,०००) रू० की वापिंक आय पर आयकर 
देता है | 

(२) जो २५०००) रु० सालाना सरकार को मालगुज़ारी 
द्ृते हे | 

(३) जो सरदार या तालुकेदार या अमलदार हैं. और 
जिनका सरकार इस रूप में स्वीकार करती है । 


(४) उन लोगों को जो एकबार म्यनिसिपल्त कमेटी के 


सभ्ार्पाति या उप-सभापति रह चुके हैं । 
७ 
(५) जो लोकलबोर्ड के सभापति या उप-सभापति रह 
चुके 


ह। 


श्श्र 


६) जो विश्व-विद्यालय को सीनेट के सदस्य रह चुके हैं । 
७) जो भारतवर्ष के किसो धारा-सभा के सदस्य रह 
चुके हों । 
(८) जिन लोगों को सरकार से महामहोपाध्याय या 
शमसुल-उल्लेमा की उपाधि मिली हो । 
इस तरह प्रान्तों की विभिन्न परिस्थितियों के कारण 
मतदाताओं की योग्यता में भिन्नता पाई जाती है । सन्‌ १६२० 
ई० के राभ्य-परिपद्‌ के चुनाव के समय कुल मतदाताओं की 
संख्या ३२, १२९६ थी, जिसमें केवल बर्मा से १४, ५४४ 
मतदाता थे । यदि वर्मा के मतदाताओं को इसमें से 
निकाल दिया जाय तो ब्रिटिश-भारत के कुल मतदाताओं 
की संख्या फेवल १७,००० रह जाती है । 
भारतीय धारा-सभा के मतदाताओं की योग्यता/-- 
 भारतीय-घारा-सभा के मत दाताओं' की योग्यता भी भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न है । हिन्दुस्तान में निर्वाचन 
संघ दो प्रकार के हैंः-- के ;न्‍ 
(१) साधारण ( 9७7०७) ) और (२) विशेष ( 9960०) )। 
निवा < + गे में 
साधारण चक संघ के मतदाताओं में 
निम्नलिखित बातें अवश्य पाई जानी चाहिये।-- 
(१) मद जिनकी उम्र २१ बष से कम न हो । 
(२) ब्रिटिश प्रजा ओर स्वस्थ सस्तिष्क का हो अर्थात्‌ 
पागल न हो । 
(३) निर्धारित अपराधों में सजा न पाये हो । । 
(४) अदालत द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो ।* 


श्णर्‌ 


इसके अलावा निम्नलिखित योग्यता का 
होना आवश्यक है-- 
(१) मध्यप्रान्त में जो ६०) से लेकर १ ४०) तक सरकार 
को मालगुजारी देता हो । 
(२) जो (१८०) से २४०) तक सालाना मकान का किराया 


देता हो । कछ जिलों में १ प०) ओर छुछ जिलों 
इससे ऊपर । 


सदस्‍्य बनते वाल्न को ४००) जमानत के रूप में जमा 
करना पड़ता ह और चुनाव में कुल मतदाताओं की 


संख्या का #स कम सत मिलने पर उसकी जमानत जप् 
हो जाती है । 


भारतीय-बारा-सभाओं के सेस्चरों के अधिकार क्षेत्र! 
सारताय आऔर अआन्ताय धारा-सभा क सदस्या का कुछ 


जाववाए दा गड हूँ । वे कुछ इस प्रकार हैं:-- 


(१) व्याख्यान देने की स्वतत्रता। धारा-सभ्ा में सदस्यों 
ही अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट करने 
गेआंधकार है ओर वहाँ पर दिये हए व्याख्यानों 
£ लिये उन्त पर कोई काननी कारस्वाई किसी 
अदालत म॑ नहीं को जा सकती | किन्तु अश्लील 
था अपसान-जनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर 


सकते | यदि करें तो प्रसीडण्ट उनको रोक 
सकता है । 


+ रे 


( 


हि] 


) सावजनिक विषयों पर प्रश्न 


न पूछने का अधिकार | 
अशन ग्राथना के रूप में 


होना चाहिये । भारत- 


१५३ 


सरकार के वेदेशिक सम्बन्धों, त्रिटिश-सरकार से 
सम्बन्ध रखने वांले विपय, उनके अधिकार क्षेत्र 
से बाहर रक्खे गये हैं, उन पर प्रश्न नहीं पूछे 
जा सकते । ऐसा कोई प्रश्न जिससे सम्राट, 
गवनेर-जनरल या गवर्नर के आचरण पर कटाक्ष 
किया गया हो, पूछा नहीं जा सकता । 


हो औ शा 


(३) कानन बनाने के लिये विल (मसविदा) उपस्थित कर 
सकते दूँ । ओर पूरक प्रश्न १पछ सकते हैं ॥ 
उनको वेतन नहीं मिलता; किन्तु आने जाने का 
ख्चे ओर जब तक सभा के लिये वहां रहते हैं 
उन्हें भत्ता मिलता है । 


भारतीय-धारा-सभा के अधिकार क्षेत्र;---भारतीय- 
धारा-सभा समस्त ब्रिटिश-भारत के लोगों, सब अदालतों 
ओर स्थानों के लिये कानन बना सकती है । भारतीय 
प्रजा चाहे वह हिन्दुस्तान के किसी भाग में क्‍यों न 
रहती हो उसके लिये भी कानून बनाती है । सारी भारतीय 
प्रजा जो ब्रिटिश-सारत में या ब्रिटिश-भारत के बाहर 
रहती हो, सब सरकारी नोकर, सिपाही, हवाई जहाज के 
कर्मचारी और रायल इण्डियन मेरीन के सिपाहियों के 
लिये भी यही कानून वनाती है । देश में प्रचलित किसी 
भी कानून को यह रद्द कर सकती हे । किन्तु वह 
ब्रिटिश पालिमेन्ट द्वारा बनाए हुए कानूनों के विरुद्ध कोई 
कानून नहीं बना सकती । भारतोय धारा-सभा प्रान्तीय 
विपयों पर कानन नहीं बना सकती । -गवर्नेर-जनरल 
किसी भी मसविदे को पेश होने से रोक सकता है यदि 
उससे देश की शान्ति में खलल पड़ने की कोई सम्भावना 


प्रतीत होती हो । दोनों 
सभाओं द्वारा पास हो जाने 
पर भी यदि गवर्नर-जनरल 
चाहे तो उस पर अपनी 
स्वीकृति न दे । वह किसी 
मससविदे को सम्राट की 
स्वीकृति के लिये रोक 
सकता है । सम्राट किसी 
भी काननू को रह कर 
सकता है । 

धारा-सभा द्वारा 
अस्वीकृषत किये हुए ससविदे 
को गवनर-जनरल अपने 





; ४ यु पु 4 ० णअव्क है कक तसदीक करने के अधिकार 
जाई .... (0ज्छः 0 087/४709[707) 
( जाजे पप्ट ) द्वारा पास कर सकताहे । 


अस्थायी (0/07००७) को वारा-सभा रद नहीं कर सकती | 
निश्न लिखित विपथों पर कानून बनाने के पूर्व 


8 
गठ्नर-जनरल की स्वीकृति आवश्यक हे; 


(१) राष्ट्रीय यु, सालगुजारी, या सरकारी आय पर नया 
जच लादने वाले विषयों पर | 


(२) ब्रिटिश सरकार की 
रखने वाले बिपय | 


(३) सेना से उस्वन्ध॑ रखने वाले विषय | 


भ्रजा के धर्म से सम्बन्ध 


श्श्र 


(७) ब्रिटिश सरकार की किसी विदेशी शक्ति या देशी 
राज्य से सम्बन्ध रखने वाले विपयों पर । 


(४) प्रान्तीय-धारा-सभा द्वारा बनाये गये किसी कानन 
को रद्द करने के लिये या उसमें रहो-बदल कराने 
लिये । 
कानन किस प्रकार बनता है इस पर प्रथम भाग 
में प्रकाश डाला गया है । मसवबिदे कितने प्रकार के 
होते हैं ओर धारा-सभा का कायक्रम किस प्रकार चलता 
है इस पर यहां कछ लिखा जा रहा है । 


मसविदे तीन प्रकार के होते हैं।-- (१) सार्वजनिक 
मसविदा (?प०॥० 8 ). (२) व्यक्तिगत ससविदा 

( 77०9० | ), और (३ ) व्येयक्तिक सदस्यों के मसविदे 

( 6 ?/ए०69 (०70०7/8 3] )., 

(१) सावेजनिक मसविदा उसे कहते हैं जो सरकार या 
मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है। अधिकांश 
मसविदे जो हमारी घारा-प्तभाओं में पास होते 
हैं वे इसी श्रेणी में आते हैं । 

(२) व्यक्तिगत मसविदे उसे कहते हैं जो किसी खास 
व्यक्ति, कम्पनी या किसी खास स्थान विशेष के 
लिये पेश किये जाते हैं । ब्रिटिश पार्लिमेन्ट में 
इस प्रकार के बिल प्रत्येक सेशन में पेश होते हैं । 

(३) व्येयक्तिक सदस्यों के मसविदे वे मसविदे हैं जो 
गेर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश होते हैं। इस 
प्रकार के बिल तभी पास होते हैं जब धारा-सभा 
के अधिकांश सदस्य इसके पन्ष में हों । 


१४६ 


भारतीय धारा-सथा का कार्यक्रम/--भग-सभा के 
स्थान ओर समय गवनेर-जनरल द्वारा निश्चित किया जाता 
| घारा-सभा का सेक्रेटरी प्रत्येक सदस्य के पास सभा 
उपस्थित होने के लिय सम्मन भजता है। नवे निर्वाचन 
प्रथम बेठक में सदस्यों को राज्यभक्ति की शपथ लेनी 
पड़ती हे । उसके बाद सभापति ओर उप-समापति का 
चुनाव होता है । इनका चुनाव गवर्नर-जनग्ल द्वारा भी 
स्‍्वीकृत होना चाहिये । प्रत्यक सेशन के आरम्भ में प्रेसी- 
डेण्ट सदस्यों सें से ४ सदस्यों को सभापति के लिय चुन 
लेता है जो सभापति ओर डउपसभापति की गेर हाजिरी 
सें सभापति का आसन अ्रहण करते हैँ । 


है? अे! /भ|ह 


0 + >* कर पर पर 

काय के लिये दिनों का वटवारा;--ग_ेर सरकारी कार्यों 
के लिये गवनर-जनरल कुछ दिन निर्धारित कर देता हे। 
बाकी के दिनों में केवल सरकारी कार्य होते है। प्रत्येक 


सदस्य के पास विषय सूची की एक प्रति सभा के आरम्भ 
सें भेज दी जाती है । 


्‌ था न्‍् # 5 के 

कारम;।--धारा-सभा के लिये २४ सेम्बर ओर राज्य 
परिषद के लिये १५ भेम्बरों का होना आवश्यक है अन्यथा 
उस दिन सभा की बैठक नहीं होती । 


भश्न;-- सभा के प्रथम्॒ घंदे में प्रश्त पूछे जाते हैं। 
ववारणतः प्रत्येक प्रश्न के लिये कम से कम पूरे दस दिन 
4 उतना देना आवश्यक है। प्रेसीडेण्ट किसी भी प्रश्न 
को पूछने से रोक सकता है यदि सदस्य अपने अधिकार 


१ 


का अनुचित प्रयोग करता हे । कोई भी सदस्य प्रश्न के 
उत्तर सिल् जाने पर पूरक प्रश्न पूछ सकता है । प्रेसीडेण्ट 
पूरक प्रश्नों को भी रोक सकता है । 


प्रस्ताव;--पस्ताव उपस्थित करने के लिये प्रत्येक सदस्य 
को पूरे १५ दिन पूर्व सूचना देना चाहिये। सार्वेजनिक 
हत्व के प्रश्नों पर ही प्रस्ताव पेश किये जाते हैं। गवनेर 
“जनरल चाहें तो पेश करने से रोक सकते हैं । गेर 
सरकारी प्रस्ताव उन्हीं दिनों में पेश किये जा सकते हैं जो 
दिन गेर सरकारी कार्यां के लिये निर्धारित किये गये हैं । 
कोन प्रस्ताव कब्र पेश होगा यह वलट द्वारा निश्चित किया 
जाता है । 

स्थगित परस्ताव/--इस प्रकार का भ्रस्ताव प्रश्नोत्तर के 
बाद ही पेंश करना चाहिये। यदि ३० सदस्य से अधिक 
सदस्य इसके पक्ष में हुए तो प्रेसीडेण्ट उन्हें सूचित करता 
है कि उस विपय पर शाम के चार वजे विचार किया 
जायगा । वाद-विवाद ६ बजे तक समाप्त हो जाना चाहिये 
ओर इसके बाद उस पर कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछा 
जा सकता । 

कानून बनाना;--- ही दत्त बनाने के लिये साधारणतः 
एक माह की सूचना देनी चाहिये । मसविदे को पांच 
स्तरों में से गुजरना , पड़ता है जेसा कि प्रथम भाग में 
लिखा जा चुका है । 

बजट!--बजट को निम्त-लिखित परिस्थितियों में से' 
गुजरना पड़ता है।-- 


श्श्ण 


(१) बजट धारा-सभा में गवनर-जनरल द्वारा निश्चित 


( 


नप्0 


) 


) 


दिन को, अथ-सदस्य द्वारा पेश किया जाता है । 
बजट की एक कापी प्रत्येक सदस्य के पास बजट 
पर साधारण बहस के लिये निश्चित दिन से 
कस से कस ७ दिन पूर्व भेज दी जाती है । जिस 
दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन उस पर 
बहस नहीं किया जाता । 


बजट पेश हो चुकने के बाद धारा-सभा को उस 
पर बहस करने का अधिकार रहता है । इसके 
लिये गवर्नर-जनरल कुछ दिन निश्चित करते 
ओर अर्थ-सदस्य को अन्त सें सच सदस्यों 
आत्तेपां का उत्तर देने का अधिकार रहता है। 
वारण वहस के बाद माँग की रकम पर मत 
लिया जाता हैं । इसके लिये १४५ दिन दिये जाते 
है | एक माँग ( 60870 400 87276 ) पर दो 
दिन से अधिक बहस नहीं. किया जा सकता | 
भांग की रकम पर मत देने के लिये निश्चित दिनों 
के आखिरी दिन के ५ वजे शाम को ग्रेसीडेण्ट सब 
वहस बन्द कर देता है ओर बाकी की सारी रकमों 
५ आरा-सभा के सदस्यों के सामने मत के लिये 
3. पा है। झुछ विषयों पर मत लिया जाता 
बा ** भत्‌ नहीं लिया जाता । धारा- 
मंजूर कर सकती हे कद मा आ कक 
तु श रकम को बढ़ा 
नहीं सकती । गवनर-जनरतल ओर गवर्न 
सभा-द्वारा अस्वीकृत खर्च को मंजूर कि 
 जजूर कर सकती हैं । 


3/ /॥१ ३? 5] 


श्र 


सन्‌ १९१६ ३० का सुधार ऐक्ट और प्रान्तीय धारा- 
सभाएँ!--.ईस ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय घारा-सभा के 
संगठन ओर कार्यों में कई महत्व पूर्ण परिवर्तन हुए जेसे:-- 
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५. श्र ४ 


( नागपूर असेम्बली भवन ) 


(१) सदस्यों की संख्या पहिले से अधिक कर दी गई । 

(२) प्रथम के चार वर्ष के बाद से प्रसीडेण्ट धारा-सभा 

:. के सदस्यों छारा चुना जाता है और गवरनेर उसकी” 
नियुक्ति में अपनी स्वीकृति देता है । 


श्श्प 


न श्‌ः निश्चित 
(१) बजट थारा-सभा में गवर्नर-जनरल द्वारा निशि 


( 


( 


) 


) 


दिन को, अर्थ-सदस्य द्वारा पेश किया जाता है । 
बजट की एक कापी प्रत्येक सदस्य के पास बजट 
पर साथारण बहस के लिये निश्चित दिन से 
क्र से कम ७ दिन पूर्व भेज दी जाती है. | जिस 
दिन वजट पेश किया जाता है उस दिन उस पर 
बहस नहीं किया जाता । 


बजट पेश हो चुकने के वाद धारा-सभा को उस 
. वंहेस करने का अधिकार रहता है । इसके 
लिये गवर्नेर-जनरत् कुछ दिन निश्चित करते हैं 
ओर चर्थ-सदस्य को अन्त में सब सदस्यों के 
आत्तेपां का उत्तर देने का अधिकार रहता है। 

साधारण वहस के बाद साँग को रकम पर मत 
लिया जाता है । इसके लिये १४ दिन दिये जाते 
हे | डक माँग ( 6पक्षाते 46 87276 ) पर दो 
दिल से अधिक बहस नहीं किया जा सकता । 
भांग की रकम पर मत देने के लिये निश्चित दिनों 
के आखिरी दिन के ५ वजे शाम को प्रेसीडेण्ट सब 
का ७. ऊर देता है ओर बाकी की सारी रकमों 
५७, « भा के सदस्यों के सामने मत के लिये 


रा करता है | कुछ विपयों पर मत लिया जाता 
3 आर कुछ पर मत नहीं लिया जाता |, घारा- 
सभा मॉग की पक में कमी या बिल्कुल ही ना- 
मेजर कर सकती है किन्तु भाँग की रकम को बढ़ा 
नहीं सकती । गवनर-जनरल् ओर गवर्नर धारा- 
_भा-डारा अस्वीक्षत खर्च को मंजूर कर सकती हैं । 


श्श्६ 


सन्‌ १९१६ ३० का सुधार ऐक्ट और प्रान्तीय धारा- 
सभाएँ!--श्स ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय घारा-सभा के 
संगठन और कार्यों में कई महत्व पूर्ण परिवतेन हुए जैले:-- 


क् | ७०००... 
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(१) सदस्यों की संख्या पहिले से अधिक कर दी गई । 

(२) प्रथम के चार चर्प के बाद से प्रसीडेण्ट धारा-सभा 
के सदस्यों ढारा चना जाता है और गवनेर उसकी" 
नियुक्ति में अपनी स्वीकृति देता है । 
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हो र्‌ अंशे ९ ०३ 
(३) प्रांतों भें उत्तर दायित्व-पूण-शासन का कुंद अशा 
में सृत्रपात्र हुआ । 


(४०) गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रक््खा गया। कम 
वि दि ४३. 

से कम ७० फी सदी सदस्य चुने हुये ओर २० फी 

सदी से अधिक सदस्य नासज़द नहीं किये जा सकते | 


(४) निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से होने लगा और मतदाताओं 
की संख्या बढ़ा दी गई। मतदाताओं की थोग्यता 
पहिले से कम्म कर दी गई। सिन्न-भिन्न प्रान्तों में 
मतदाताओं की योग्यता भिन्न-भिन्न ठहराई गई । 
सध्यप्रान्त में योग्यता इस प्रकार रक्खी गई (अ) वे 
लोग जो एसे मकानों सें रहते हैँ. या उनके मालिक हैं 
जिनका किराया ३६) रु० सालाना हो | (ब) जो 
२००) रु० सालाना हेसियत के सकान पर स्थुनिसिपल 
टेकस देते है। यह योग्यता शहर में रहने वालों में 
हानी चाहिये। देहात के लोगों में निम्नलिखित 
योग्यता होनी चाहिये:--(अ) वे लोग जो सरकार 
को कम से कम १००] रु० मालशुज़ारी देते हों चाहे वे 
लम्बरदार, जोगीरदार, ठेकेदार या किसी पढ़ी के 
हिस्सेदार हों। वे लोग जिनके पास मालिक-मकवूजा 
जमीन हो जिसपर ३०] रु० से ४०) रु० तक मालगुजारी 
देते हां। इसके अलावा कुछ और लोगों को मत 
देने का अधिकार हैं जेसे:--(१) जो सात साल 
पहिले वी. ए. परीक्षा पास किये हों। (२) भारतीय 
सेना की नोकरी छोड़े हुए ओर फौजी पेन्शन पाने 


वाले कर्मचारी भी मत दे सकते हं। 
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(६) प्रान्तीय-घारा-सभा प्रस्ताव पास करके अपने 
प्रान्त की स्त्रियों को भी मत देने का अधिकार, दे सकती है । 
इसके पूब स्त्रियों को मत देने का अधिकार न था । 

(७) साम्प्रदायिक निर्वाचन पूवेबत बना रहा ओर 
पंजाब में सिक्‍्खों, मद्रास में नान-बआाकह्षण ओऔर बम्बई में 
मरहठों को अलग से निर्वाचच अधिकार दिये गये। सिन्न« 
भिन्न धर्मों और हितों की रक्षा के लिये अलग-अलग नि्वा- 
चन संघों से सदस्य चने जाने लगे । जेसे हिन्दुस्तानी 
ईसाई, एग्लो-इण्डियन, यूरोपियन, जसीन्दार ओर विश्व- 
विद्यालयों के लिये अलग निर्वाचन संघ स्थापित हुए। 

(८) धारा-सभा के अधिकारों में सी बृद्धि हुई । प्रान्त 
की भलाई के लिये ओर शान्ति स्थापित करने के लिये 
निर्धारित सोसा के अन्दर कानून बनाने का अधिकार मिला | 
कुछ विपयों पर जैसे:--(सावेजनिक ऋण, सेनिक अनुशासन, 
सरकार की विदेशी राज्यों और देशी रियासतों के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले विपय, धर्म, केन्द्रोय विपयां इत्यादि) गवर्नेर- 
जनरल की पूव स्वीकृति बिना कानून नहीं बना सकती हैं 
प्रान्तीय-धारा--सभा द्वारा बनाये हुए कानूनों फे ' लिये गवनर, 
गवनर-जनरल दोनों की स्वीकृति (॥58०00) आवश्यक है | 

प्रान्तीय बजट दो भागों में विभाजित किया गया | कुछ 
महों पर सभा की राय ली जाती ओर कुछ पर नहीं। ७४५ फो 
सदी खर्च पर घारा-सभा का कुछ नियंत्रण नहीं है ओर बाकी 
२४ फी सदी खर्च पर धारासभा का मत लिया जाता हे | 

किस प्रान्त में कुल कितने सदस्य हैं ओर छुल 
निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं इसके लिये आगे दिये हुये 
& नक्शे को देखिये 
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नोट--बर्मा में १०१। इन सभाओं में २० फी सदी 
से अधिक सरकारी कमचारी नहीं हो सकते। कम से कम 
७० फी सदी सदस्य निर्वाचित होना चाहिये। इसके अतिरिक्त 
प्रान्तीय गवनेर को दो सदस्य तक नामज़द करने का अधिकार 
दिया गया है। सिर्फ आसाम के गवर्नर १ मेम्बर नासजद 
कर सकते हैं । प्रत्येक घारा-सभा में गवनेर की कार्य- 
कारिणो-सभा के सदस्य, कुछ निर्वाचित सदस्य ओर कुछ 
सरकार द्वारा नामज़द किये सदस्य होते हैं। गवनेर धारा- 
सभा का सदस्य नहीं होता, किन्तु उसको अधिकार है कि 
धारा-सभा को बुलाकर उनके सम्मुख आवश्यक विषयों पर 
भाषण दे सकता है। अब धारा-सभाओं का सभापति 
प्रथम चार वर्ष के वाद से मेम्बर द्वारा चुना जायगा । घारा- 
सभा को आयु ३ वप है। किन्तु गवनेर चाहे तो उसके 
पहिले ही भंग कर सकता हे या उसकी आयु १ साल के 
लिये बढ़ा सकता है | ख्त्ियां सदस्य निरवाधित नहीं की 
जा सकती। किन्तु प्रान्तीय-धारा-सभा प्रस्ताव पास करके 
उनको सदस्य बनने के लिये अधिकार दे सकती है । 
सध्यप्रान्त में 'कुल ७० सदस्य हैं । इनमें ५४ सदस्य 
निर्वाचित ओर १६ नामज़द हैं । १६ में ८ सरकारी 
ओर ८ गेर सरकारी हैं । 

हैक 


(की रे थे हटा न 
सन्‌ १९३५ ३० का गवनमेन्ट आफ इणिड्या ऐक्ट)- 
इस ऐक्ट के अनुसार भारत का भावी शासन-विधान फेडरल 
( 7७१७७) ) या सघ-शासन के समान होगा । इसमें 
ब्रिटिश ,भारत ओर देशी स्यासतें, भी सम्मिलित होंगी । 
इसमें सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नर-जनरल रहेगा ओर कानून 
बनाने के लिये दो सभाएँ होंगी । (१) संघोय-राज्य-परिषद्‌ 
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( 7%6 #6१७७। (0पणी र जिं&8 ) ओर (२) संघीय 
व्यवस्थापिका समा ( (४० #०व७० #छछ0गोए़ ) । 


(१) संधीय राज्य परिषृद(.6 एत७७७) 00प/णी 0 
5७(७ ):--इसमें कुल सदस्यों की. संख्या २६० होगी, 
जिसमें १५६ सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि होंगे ओर 
१०2 सदस्य-संब मे सम्मिलित हाने बाली रियासतों के 
प्रतिनिधि राजाओं के द्वारा चुने जायेंगे । यह परिषद 
स्थायी होंगी । इसके सदस्य ६ वर्ष के लिये चुने जाते हैं 
ओर + सदस्य प्रति तीसरे वर्ष अलग होते जायेंगे । 


कुछ सदस्य केवल ३ वर्ष के लिये, कुछ ६ वर्ष के लिये 
आर 


कुछ सदस्य ६ वर्ष के लिये प्रथम निर्बाचन के समय 
हि कप हक [4 ८ (+ 
चुने जायेंगे । इसके वाद प्रति तीसरे वर्ष सदस्य & वर्ष 
के लिय चुने जायेंगे । 


१५६ सीटें जो ब्रिटिश-भारत के गवर्नर, चीफ कमिश्नर 
: भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक संघों द्वारा चुने जायेंगे उनमें 
सीटां का बटवारा इस प्रकार हे:--७५ साधारण, 
क्ख, ४६ मुसलमानों के लिये, ६ ख्तरियों के लिये, 
पियरनो के लिये, २ भारतीय ईसाई के लिये, १ एग्लो- 
;ण्डियन के लिय ओर ६ सदस्य हीन जातियों के लिये । 
सदम्य गवर्नेर-जनरल द्वारा नामज़द किये जायेंगे हीन 
जाति, स्त्रियों आर अल्प-जाति के हितों की रक्षा के लिये। 
इस त्तरद १५६ जगहों में से १५० जगहें साम्प्रदायिक आधार 
पर बटा दूँ। किस प्रान्त से कितने सदस्य भेजे जावेंगे 
इसके लिय दिय हुय ७ नक्शे को देखना चाहिये । 
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संघीय-राज्य-परिपद्‌ के सदस्यों को सदस्यों में से 
एक प्रेसीडेण्ट और एक डिप्टी प्रेसीडेण्ट चुनना पड़ता है । 
इनका वेतन संघीय धारा-सभा द्वारा निश्चित होता है 
ओर जब तक धारा-सभा द्वारा स्वीकृत नहीं होता तब 
तक गवनेर-जनरल द्वारा निश्चित किया हुआ वेतन 
दिया जायगा । इनको राज्य-परिपद्‌ का सदस्य होना 
आवश्यक है | वे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं । 
परिपद्‌ के अधिकांश सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास करने पर 
ये अपने पद से अलग किये जा सकते हैं, किन्तु इसके 
लिये पूरे १४ दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है । फेडरल- 
असेम्बलो के प्रेसीडिण्ट को “स्पीकर ” ओर डिप्टीप्रेसीडेण्ट 
को “ डिप्टी स्पीकर कहते ” हैं ओर बाकी की सारी बातें 
दोनों के लिये समान रूप से लागू होती हैं । 

प्रेसोडेण्ट या स्पीकर शुरू में अपना मत नहीं देता 
किन्तु जब किसी विपय पर दोनों पक्ष के मत बराबर 
होते हैं तव वह अपना “अतिरिक्त मत ? ( कास्टिंग वोट ) 
देता है। फेडरल असेम्बली के बर्खास्त होजाने पर स्पीकर 
नये निर्वाचन के वादवाली असेम्बली की प्रथम बेठक के 
थोड़े ही समय पूर्व, अपने पद से इस्तीफा देगा । 

व्रिटिश भारत के सदस्यों का निवाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन 
प्रणाली के अनुसार होगा । एग्लो-इण्डियन, यूरोपियन, 
भारतीय ईसाई के सदस्य प्रान्तीय ल्लेजिस्लेटिव असेम्बली 
ओर लेजिस्लेटिव कॉंसिल में भेजे गये उनके प्रतिनिधियों 
द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जावेंगे । 

देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित 
करने में उनके पदों, रियासतों की आबादी तथा तोपों की 
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सलामी की संख्या पर विचार किया गया है। हेदराबाद के 
प्रतिनिधि ५, मेसर, काश्सीर, ग्वालियर, वरोदा, तथा 
दसरी २१ तोपों की सलामी वाली रियासतों का ३ प्रतिनिधि 


बी कै ५ िक ही कु 
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द्वारा चुने जाबेंगे और वें 


८ >५ पर 
पारपद को आयु के पूर्वे 
(आपने १४ जून १९३५ को भाषण, भी यदि राजा चाहें तो 
प्रकाशन व धार्मिक स्वाधीनता, प्रजा सभा, ञ. जी 
: सामन्त सभा की स्थापना, मताबिकार.. उरी जा सकते हूँ 
कमेटी व प्रजाकार्यालय स्थापित करने दी >ि, स्थाई 
घोषणा की है ) कल, की कब ३: 
सामात व राज्या के सत्रियां 
की एक सभा( १९ जून १६३६ ई०) बम्बई में हुई । 
इसमें नरेन्‍्द्र-मण्डल के चाँसलर, 
महराजा वीकानेर तथा १२ 
संशोधित प्रवेश-पत्र पर वि 
फेडरेशन में ' सम्मिलित न होना 


( वर्तमान ग्वालियर नरेश ) 


हिज़ हाइनेस जाम साहब; 
अन्य राजा सम्मिलित थे | 
चार हुआ ओर नरेन्‍द्रों ने 
निश्चिय किया है। 


१६७ 


सन्‌ १६३४ ई० के ऐक्ट के अनुसार राज्य परिषद्‌ और 
भारतीय हाऊस आफ असेम्बली के भेम्बरों की संख्या । 
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के मुताविक नामज़द किये हुए 
किसी प्रान्त विशेष से नहीं | 
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संघीय-राज्य-परिषद के सतदाताओं की थोग्यता बहुत 
बढ़ी रक्खी गई है । यह योग्यता अधिक सम्पत्ति आर 
अआय-कर पर अवलम्वित है । केबल १० लाख मतदाताश्रों 
को ही इसके लिये मत देने का अधिकार मिलेगा ऐसी 
व्यवस्था की गई है । इससे याग्यता का अन्दाजा लगाया 


हि को 


जा सकता है । 

दोनों सभाओं के सदस्यों को वेतन ओर भत्ता भी 
मिल्लेगा। वेतन आर भत्ता थारा-सभा के बनाये हुए ऐक्ट 
के अनुसार मिलेगी। सदस्यां के अधिकार जा संघ-सरकार 
कायम होने के पू्वे थे वे ही अब भी रहेंगे । यदि कोई 
सदस्य ६० दिन तक बिना परिपद्‌ की मंजूरी के गेग्हाजिर 
रहे तो उसका स्थान खाली हंगया ऐसा सममा जाता है। 
कार्य करने के लिये कुल सदस्यों के £ सदम्यों का होना 
आवश्यक हू नहीं तो परिषद का काम उस दिन के लिये 
स्थगित कर दिया जाता है | राज्य-परिपद के सदस्यों की 
आयु ३० वर्ष की होनी चाहिये । धारा-सभा का सदस्य 
न होने पर यदि कोई व्यक्ति धाग-सभा में मत दे तो 
उसे ४००] प्रतिदिन के हिसाव से जुर्माना देना पड़ेगा । 
यदि प्रान्तीय धारा-सभा का सदस्य हुआ तो जु्माने की 
रकम प्रान्तीय-सरकार के पास ओर यदि केन्द्रीय धारा 


ह्ञ किस है आप 
का हुआ तो जुर्माना संघ-सरकार के पास जाता है । 


(२) संघीय व्यवस्थापिका सभा;--( 7१०७ ए०व७ा 
2690770)7 ) इसमें छुल सदस्यों की संख्या इ७५ है । 
२४० सदस्य त्रिटिश-भारत के प्रान्तों के प्रतनिधि और १२४ 
सदस्य तक देशी रियासतों के, 


मा खसिता के प्रतिनिधि होंगे । ब्रिटिश- 
त की कुल आबादी से देशी रियासतों की आबादी | से कम 
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सन्‌ १६३४ ई० के ऐक्ट के अनुसार फेडरल असेम्बली . 
( पएण० फीता. 88657 ) के ब्रिटिश भारत 
प्रतिनिधियों की जगहें । 
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होने पर भी उसके प्रतिनिधियों की संख्या £ है । इसकी 
आयु ४ बर्ष की है। ब्रिटिश-सारत के प्रतिनिधि अग्रत्यक्ष 
रूप से चुने जायेंगे अर्थात्‌ प्रान्तों की लेजिस्लेटिव असेम्ब॒लियों 
, के सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे । इसमें नामज़द भेम्वर 
नहीं हंगे | 

ब्रिटिश जग प्रा इस ।> अम 

ब्रिटिश भारत की २४० जगह इस प्रकार बटी हैं; 
आवधारण १२४, जिसमें १९ सदस्य ही जाति के होंगे, 
सिक्‍्खो के लिये ६, मुसलमानों के लिये प२ एऐएँगलो-इण्यिन 
के लिये ४, यूरोपियनों के लिये ८, भारतीय ईसाई के 
लिये ८, वाशिज्य व्यवसाय के लिये ११, जमसोन्दारों के 
लिये ७, श्रम-जीवियों के लिये १०, आरतों के लिये 
९ प्रतिनिधि होंगे । 

प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बत्ली के हिन्दू, मुसलमान 
ओर सिक्ख सदस्य अपने अपने सम्प्रदाय के सदस्यों को 
चुनेगे । जा जिस जाति का सदस्य हागा वह उस जाति 
के सदम्य का चुनेगा-। हीन जाति के प्रत्येक स्थान के 
लिये ४ सदस्य उस जाति वाले सदस्य चनेंगे ओर फिर 
उन चार्गें में से एक सदस्य साधारण निर्वाचन संघ के 
सदस्यों ढ्वागा चुना जावेगा । ६ ख्ियों में कम से कम दो 
सपलसान आर एक सारतीय ईसाई होना चाहिये । प्रान्तों 
की लेजिस्लेंटिव असेम्बली की खी-सदस्याएँ ही सत देंगी। 


५. 7 रत अटिश-भारत की लेजिस्लेटिव असेम्बलियों के 
एगलो-इडिण्यल, यूरोपियन और भारतीय ईसाई सदस्य अपने 
अपने सम्प्रदाय के सदस्यों को अत्वग २ चुनेंगे । 

कल देशी शियासतों क्के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित्‌ करने 
में उसके पढ़ा, रियासतों की जन-संख्या तथा तोपों की 


हि 
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सलामी की संख्या पर विचार किया गया है | हैदराबाद 
से १६, मेसूर से ७, काशमीर ४, ग्वालियर ४, बरौदा 
इन्दोंर २, भोपाल १, रीवां २, जयपुर ३, जोधपुर २, 
बीकानेर १ इत्यादि । छोटी छोटी रियासतें कई समूहों 
में बाँट दीगई हैं । समूह के राजाओं द्वारा वह नियुक्त 
किया जायगा । 


संघीय-व्यवस्थापिका सभा के मतदाताओं की योग्यता 
का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसके सदस्य प्रान्तीय 
लेजिस्तेटिव असेम्वलियों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं । 
सभा के कार्य सम्पादन के लिये कुल सदस्यों का $ सदस्यों 
की उपस्थिति आवश्यक है | २४ वर्ष से कम की उम्र 
वाले फेडरल असेम्बली के सदस्य नहीं हो सकते । एक सदस्य 
दो सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता । 


नये विधान के अनुसार प्रान्तीय-धारा-सभाओं, गवर्नर 
ओर गवर्नर-जनरल के कानूनी अधिकारों का वर्णन इसी 
भाग में किया जाचुका है | सदस्यों की योग्यताएँ और 
अधिकार प्रान्तीय धारा-सभाओं के सदस्यों के समान ही हैं। 


संघ-सरकार के कानून बनाने के अधिकार।-- 
नये विधान के अनुसार शासन सम्बन्धी विषय तीन भागों 
में बांटे गये हें।--(१) कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केवल 
संघ-सरकार ही कानून बना सकती है, (२) कुछ विषय 
ऐसे हैं जिन पर संघ-सरकार ओर प्रान्तीय-सरकार दोनों 
में से एक भी कानून बना सकती है, ओर (३) कुछ विषय 
ऐसे हैं जिन पर प्रान्तीय-सरकार ही कानून बना सकती 
है | तीनों प्रकार के विषयों की सूची पहले दीगई है। 


(डर 


संघ-सरकार प्रान्तीय-सरकार्रों के कानून बनाने के 
अधिकार में हस्तत्लेप नहीं कर सकती आर प्रान्तीय-स रकार 
संघ-सरकार के कानून वनाने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती । आकस्मिक संकट ( ॥7७82०70ए ) उत्पन्न 
हाने पर गवनर-जनरल घोपणा द्वारा संघीय-धारा-प्भाओं 
को प्रान्तीय विषयों पर कानून वनाने का अधिकार दे सकता 
है| दो या दो से अधिक प्रान्तों के प्राथना पर संघीय- 
धारा-सम्रा प्रान्तीय विषयों पर भी कानून बना सकती हे। 

संयुक्त विषयों पर प्रान्तीय-बारा-सभा द्वारा बनाया 
हुआ कानून यदि संब-सरकार के वनाये हुए कानून के 
विपराोत हुआ तो प्रान्तीय-्सरकार का बनाया हुआ कानून 
रद सम्रका जाता हैँ आंर संघ-सरकार द्वारा बनाया हआ 
कानून काम से लाया जायगा । प्रान्तीय-सरकार द्वारा वनाया 


हुआ कानून जल्ञागू २ द्देगा याद वह गवर्नंर>जनरल या सम्राट 
डारा स्वकृोत कर लिया जाय | 


अवशिए्ठ अधिकार (रि०४ं१७] ?0ज़छ/ 8):-साथारणशत 


ताना विषयों को सूची में प्रायः सभी विपयों का समावेश 
दागया हूं किन्तु ऐसी सूची तेयार करना जिसमें सभी 
पाय आज़ार्य असस्भव है । हिन्दुस्तान और संसार की 
भीतरी घटनाओं के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होजाय जिसके 
न सर्य विपयों की जरूरत पड़ जाय । ऐसे अवसरों 
के लिये कानून बनाने के अधिकार गवरनर-जनरल को हैं | 
पकशान १०४ गवर्नेमेन्ट-आफ-इडिण्या एक्ट सन्‌ १६३४ ई० 
के अनुसार गवर्नर-जनरत् घोपणा द्वारा संघीय-धारा-सभा 


रा मम ्लओ को ऐसे विपयों पर कानन बनाने 
/ आधकार दे सकता है | ऐसा वह अपने म्वत्तः के: 
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कार्य स्व॒तन्त्र अधिकार (7 8 तीा8ट'७४००७ ) से कर 
सकता हैं । इस सक्शन से गवनर-जनरल को यह भी 


कक 
05 


अधिकार दिया गया हे कि वह दिये हुए विषयों में से 
किसी विपय के अन्तर्गत नये विपय का समावेश है या 
नहीं, इसका निर्णाय कर सके । 


जिआ] 
अभ्यास के लिये प्रश्न/--+ 
(१) धारा सभा का सात भसिस शोने के लिये किन किन बातों का दोना 
त्रावध्यण दे ? 


) लोकततन्र शासन में थारा-समा का सब ग्रिय ऐोना नितान्त आवश्यक 


पया समझा जाता है ? 


सीओ 
न 


(३) भारतीय धारा-सभा के विकास का संक्षिप्त विवरण लिखों! 

(४) निम्न लिखित विपयों पर टिप्पणी लिखों? 

(५) मार्लें-मिन्झो रिफ्रार्म ऐक्ट १९०९ और सन्‌ १९१९ ई० के सुधार 
एक्ट हारा हुए परिवर्तनों को समझाओ ? 

(३) नये विधान के श्रनुसार राज्य-परिपद और सधीय व्यवस्थापिका सभा 
के सगठनों का वर्णन लिखो। 


(७) संघीय थारा-समाओ्रों में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की सख्या 
निश्चित करने में किन किन बातों पर विचार किया गया है । 


(5) सघीय राज्यपरिपद के मतदाताशों की योग्यता किन किन बातों 
पर निभर है ? 


) 


आठवाँ अध्याय 
(थ) 
कर और सरकारी आय-व्यय 


जिस तरह नागरिकों को अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिये धन की आवश्यकता होती है, उसी तरह 
राज्य को भी धन की आवश्यकता होती है । नागरिक 
आमदनी के अनुसार अपना खर्च निश्चित करता है, किन्तु 
राज्य खच के लिये जितना रुपया आवश्यक होता है. 
उसके अनुसार आमदनी का ग्रवन्ध करता है । आजकल 


छ्‌ 
राज्यों को कई कार्य करने पड़ते जिनमें से कुछ 
इस प्रकार हैं 


देश रक्षा के लिये फोज रखना । 
देश के भीतरी प्रबन्ध के लिये पुलिस रखना । 
व्यापारिक कार्या के लिये । 

तावज:नक कार्यों के लिये जेसे--शिक्षा, स्वास्थ्य-रत्षा 
आर गराबां की सहायता के लिये इत्यादि । 


(५) डांक, रेल, तार इत्यादि के लिये । 
इने सब कार्मों के लिये 


कार्यों के 
लिये राज्य को भारी रकम की 
जरूरत पड़ती है । 
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वतमानकाल के राज्यों की आय के कुछ साधन।-- 
(१) राज्य की सम्पत्ति-भमि, जंगल, खदान इत्यादि । 


(२) राज्य के लोकोपयोगी कार्यों से--डांक, तार और 

रेल आदि से । 
(३) सिक्‍का से । 
(४) नागरिकों से दान। लावारिसों को सम्पत्ति । 

किन्तु ये सब सहायक साधन हैं । मुख्य आमदनी 
का साधन तो कर हे । राज्य में एक आर्थिक विभाग 
रहता है । इस विभाग के सदस्य को अथ सदस्य कहते 
६ । अर्थ सदस्य को प्रति वप मा्चे के माह में सरकारी 
अआय-व्यय का चिद्ठा धारा-सभा में उपस्थित करना पड़ता 
है । यदि आय की रकम खर्चे की रकम से अधिक 
हुई, तो उस वजट को बचत-का-बजट कहते हैं और 
यदि आय कम ओर खच ज्यादा हो, ता उस बजट को 
घाटे-का-वजट कहते हैं । आमदनी कम ओर खच 
अधिक होने पर नागरिक अपनी बचत की रकम से 
खर्च करता है या कज लेता है, उसी तरह यदि राज्य 
की घाटे की रकम कम हुई तो सरकार ,बचत की रकम 
में से या कर्ज लेकर बजट को पूरा करती है और यदि 
घथाठदे की रकम ज्यादा हुई तो सरकार को सियादी कर्ज 
लेना पड़ता है ओर आवश्यक हुआ तो नया कर भी 
लगाना पड़ता हे । 

कर क्या है;--कर राज्य के उस अनिवाय दान को 


श्र 


कहते हैं जिसका देना प्रत्येक नागरिक के लिये कानूनन 
आवश्यक रहता है । यह दान राज्य को सार्वजनिक 


रल 


कार्यों के लिये दिया जाता है और उसके बदले में 
करदाता कोई. निज्ञी ज्ञाभ पाने का हकदार नहीं रहता । 


कर और फीस;--कर का देना अनिवार्य होता है 
ओर उसके बदले में कर दाता किसी खास लाभ की आशा 
नहीं कर सकता । कर सरकार को सावेजनिक कार्यों के 
लिये दिया जाता है। जैसे:--आयकर, नसककर, भूमिकर 
इत्यादि । फीस का देना अनिवाय नहीं रहता । जो 
फीस देता है उसको उससे लाभ अवश्य होता है जैसे:-- 
स्कूल फीस, डाक्टर की फीस और कोट फीस इत्यादि । 
फीस किसी काम का मेहनताना सात्र है । 

कर दो प्रकार के होते हैं।-- 
(१) पगत्यक्ष कर और (२) परोक्ष कर । 

अ्रत्यज्ञ कर उस कर को कहते हैं जिसका भार कर 
देने वालों पर पड़ता है जेसे आयकर, भूमिकर, मृत्यु 
पर कर ओर नफा पर कर इत्यादि । इस करों को कर- 
दाता स्वयं देता है । 

परोक्ष कर उस कर को कहते हैं, जिसका भार कर- 
दाता पर न पड़कर दूसरे लोगों पर पड़ता है' जैसे:-नमक- 
कर, आयात-न॑निर्यातकर, चुंगी और आबकारी इत्यादि । 
परोक्ष करों से ज्यादा लाभ होता है । इनको बसूल 
करत भें खर्च ज्यादा नहीं करना पड़ता और कर देने 
वालों को भी नहीं अखरता । 

वर्तेमानकाल में राज्य 
| 
कि 


की आमदनी का मुख्य साधन 
सरकार को कर लगाते सभय ' ध्यान रखना 
ऊरए उन पर ही लगाये जावें जिनमें कर देने को 


कर 
चाहिये 


क् 


“पर 0# 


हल, 


योग्यता हो । अथ -शाब्लरियों ने कर लगाने के कुछ 
सिद्धान्त निर्घारित किये हैं । सुंप्रसिद्ध अथ-शाख्ी ऐडम- 
स्मिथ (४087 57709 ) ने निम्नलिखित चार सिद्धान्त 
निर्धारित किये हैं:-- 

(१) आर्थिक योग्यता का सिद्धान्त (7४० €क्याणा 
० &४»॥0 ) । इस सिद्धान्त का उद्देश्य यह है कि राज्य 
को कर लगाते समय करदाताओं की आधथिक दशा का ख्याल 
रखना चाहिये । धनवानों से अधिक ओर निधनों से 
कम कर लेना चाहिये । नागरिकों की आमदनी से नागरिकों 
की आर्थिक दशा का पता लगाया जा सकता है । , यह 


सिद्धान्त सब तरह से उचित समझा जाता है | 


(२) सुविधा का सिद्धान्त ( [7० 6का07 0 607- 
ए०7४०॥०७ ) | कर ऐसे समय पर वसूल करना चाहिये जब कि 


बी. 


कर दाताओं को कर देने में किसी प्रकार की अड़चन न हो । 
(३) निश्चय का सिद्धान्त (१6 0707 ता ०७४७7) 

कर निश्चित होना चाहिये अर्थात्त्‌ करदाताओं को मालूम 

होना चाहिये कि कर कितना देना है और कब देना है | 


(४) मितव्ययिता का सिद्धान्त (77४० 6ब्मा00 ०0/ 
6007079 ) । इस सिद्धान्त के अनुसार कर वसूल करने में 
बहुत कम ख्चे होना चाहिये । यदि खर्च अधिक हुआ 
ओर आमदनी कम हुई तो राज्य के कोप को धक्का पहुँचेगा 
इस तरह के कर से राज्य को किसी प्रकार का लाभ नहीं 
होता। राज्य को नागरिकों से जहाँ तक हो सके बहुत कम कर 
लेना चाहिये। इन चारों सिद्धान्तों में यदि चार सिद्धान्त और 
जोड़ दिये जायूँ तो कर के प्रायः सभी सिद्धान्त आजाते हैं । 
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दूसरे चार सिद्धान्त इस प्रकार हैं;-- 
(४) कर पर्याप्त होने का सिद्धान्त ( १6 ८707 ०0 
2.46पएप४०४ 07 ज्रीशं०००ए )। कर इतना होना चाहिये 
जिससे राज्य का खारा कार्य ठाीक ठोक चत्नष सके । 


(६) कर के घटाये और बढ़ाय जाने का सिद्धान्त 
(76 60707 ० उ्राबठवंथार ) कर इस प्रकार लगाना 
चाहिय जिससे वह समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर 
वटाया आर बढ़ाया जा सके, क्‍योंकि किसी भी राज्य का 
जच शअ्रति बष एकसा नहीं रहता । कभी अधिक और कभो 
कम हांता हैं | उदाहरण के लिये आय-कर ले सकते हैं । 


(७) कर कई प्रकार का होना चाहिये ( 76 68707 
४०४०४ )। यदि कर एक या दो हए ता कसा का ज्यादा 
कर देना पड़गा आर किसी को चित्नकुत्न ही नहीं दना पड़गा । 

४ कर हाने से काई भी कर स बच न हीं सकता । 
कट नि स॑ कर का भार सब पर वरावर पड़ेगा | इसलिये 


आमदना पर, सम्पत्ति पर ओर चीज़ों के उपभोग पर कर 
लगाना चाहिए । 


(८) ऐतिहासिक आधार पर कर लगाने का सिद्धान्त 

( 00 छा धिह0तं०0 4६४०७ 2 ।| कोई भी 
कर लगाते समय यह देखता चाहिये कि क्या, इस 
परह का कर कभी प्राचीन समय में लगा था या नहीं । 
हम प्राचीनता को बिलकुल ही सुला नहीं सकते । अकसर 
| कह करते हैँ कि प्राचीन कर कोई कर नहीं है. 
हि लोग ० हक कह आन कपल 
आय है और वे उसके 
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आदी वन गये हैँ । इसके- देने में उन्हें कोई अड़चन 
नहीं जाती । जमीन का लगान उदाहरण के लिये लिया 
जा सकता हे | 


कर लगाने में न्याय 


प्रत्येक राज्य को राज्य के विविध कार्यो के लिये कर 
लगाना पड़ता है । कर लगाने के सिद्धान्तों का वर्णन 
लिखा जाचुका है | कर किस तरह लगाया जावे जिससे 
कर का भार सब मनुष्यों पर समान रूप से पड़े, इस 
पर अब विचार किया जावेगा । कर लगाने का काम 
न्याय पूवक करना बहुत कठिन है । जो बात एक दृष्टि- 
कोण से न्याय संगत मालूम होती है, वही बात दूसरे 
दृष्टि कोण से अन्याय पूर्ण जेंचतों है । न्याय की दृष्टि 


की 


से कर लगाने के लिये दो सिद्धान्त उपस्थित किये जाते हैं:-- 
(१) लाभ का सिद्धान्त ( 8७० ४००४ ) । 
(२) आर्थिक योग्यता का सिद्धान्त ( ४००४४ 6079 ) । 
(१) इस सिद्धान्त का अर्थ यह है कि कर से उस 
व्यक्ति को अधिक लाभ होना चाहिये जो अधिक कर 
देता है ओर जो कम कर देता है उसे कम लाभ होना 
चाहिये । इसका स्पष्ट शअ्रथ यह है कि धनवानों को 
अधिक लाभ होना चाहिये, क्‍योंकि वे अधिक कर देते हैं 
आओर गरीबों को कम, क्योंकि वे कम कर देते हैं । ऐसा 
कप 4 ८5 
करने से सरकार के द्वारा जो सावंजनिक काय किये जाते 
हैं वे बन्द हो जावेंगे, क्‍योंकि इनसे गरीबों को ही अधिक 
लाभ होता है। व्यवहार में कर का अधिक भार उन पर पड़ता 
है जिन्हें सावंजनिक कार्यो से बहुत कम लाभ होता है। 
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हमको न्याय केवल व्यक्ति विशेष के लाभ की दृष्टि से 

हीं देखना चाहिये, किन्तु आम जनता की तरफ न्याय 
का विचार रखना चाहिये । गरीबों को सार्वजनिक कामों 
से अधिक लाभ होता है | इस तरह का सिद्धान्त ठीक 
नहीं हे । न्याय की दृष्टि से करों का भार उन लोगों 
पर अधिक पड़ना चाहिये जिनमें कर देने की योग्यता 
हो | करों से लाभ जनता को होना चाहिये, न कि इने 
गिने कुछ घनबानों को । 


(२१) आर्थिक योग्यता का सिद्धान्त ( [४७ ॥#6००-ए ० 


/800)9 )। कुछ अ्थ-शास्थियों का मत है कि कर इस 


सिद्धान्त से लगाया जावे तो कर में अनायास न्याय किया 
जा सकता है | इस सिद्धान्त का अर्थ यह है कि जिस 
भें जितनी आर्थिक ग्रोग्यवा ही उससे उतना ही कर लेना 
चाहिये । किन्तु विचार करने से यह न्याय-युक्त नहीं 
साल्म . जपी | एक अविवाहित व्यक्ति को १००) मासिक 
५ लता है ओर दूसरे विवाहित व्यक्ति को जिसके 
५ वच्चे हूँ उसे भी १ ००) सासिक वेतन मिलता है । 
इसर्स सन्देह नहीं कि थदि केवल आमदनी को ओर देखा 
3 तो यद ठीक है, लेकिन किसी की आर्थिक 
यग्यता का निर्णय केवल आमदनी ही को देखकर माल्म 
नहीं किया जा सकता | आमदनी के साथ उसकी आव- 
कताओं को ओर ध्यान देना चाहिये । समान वेतन 
न पर भी दोनों का खर्च एकसा नहीं हे । इस तरह 
दर र व्यक्ति की आर्थिक योग्यता पहिले व्यक्ति से बहुत 
3 हद । हे हिडअ5 योग्यता के साथ साथ किसो व्यक्ति 

आवश्यकताओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिये.। 


.श्य१ 


0/ 


कर में न्याय के लिये न तो लाभवाद और न 
आशिक योग्यतावाद के सिद्धान्त ही ठीक मालूम पढ़ते 
हं । वास्तव में कर में न्याय के लिये त्याग में समानता 
( ऋपुणशाफए 7 घाटापी0७ ) देखना चाहिये अर्थात्‌ यह 
देखना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति का त्याग उसकी आमदनी 
तथा उसके खर्च पर विचार करते हुए कितना है । इसी 
के अमुसार कर लगाना न्याय संगत होगा । किन्तु केवल 
इतना ही यथेष्ट नहीं हे । यदि कर लगाने की दर एकसी 
होती तो बह भी अन्याय होगा । दर में भिन्नता होनी 
चाहिये । दर प्रगति-शील होना चाहिये अर्थात्‌ यदि 
आमदनी अधिक हो तो कर की दर अधिक होना चाहिये । 


भारत-सरकार की आय के प्रमुख साधन।--भारत- 
सरकार कई तरह के कर लगाती है । कुछ कर की सब 
रकम भारत के केन्द्रीय कोप में जाती है ओर कुछ करों 
की आमदनी प्रान्तीय कोप में जाती है | कुछ करों की 
आमदनी भारतीय और प्रान्तीय दोनों सरकारों में निश्चित 
अनुपात में बांदी जाती है इस प्रकार के बटवारे की प्रथा 
को मेस्टन सेटिलमेन्ट कहते हर ( ॥88007 95660977076 
77806 40 ]920) | सन्‌ १९१९ ई० के सुधार ऐक्ट के पूर्व 
सब कर भारत-सरकार के कोप में जाता था और भारत 
सरकार प्रान्तों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित 
रकम देती थी । 


में न्त ३ कं 

लाड्ड मेस्टन की अध्यक्षता में एक कमेटी, प्रान्तों नी 
कितनी रकम केन्द्रीय सरकार को देनी होगी ओर आयकर में 
से कितना हिस्सा बम्बई को मिलेगा, निश्चय करने के 


९ 


लिये नियुक्त की -गई थी । 


24/ 


श्फ्बु 


केन्द्रीय सरकार की आमदनी के मुख्य २ साधन 


( १ ) आयाद-नियाद कर ( (/प्र8/0778 )--.आयात 
ओर निर्यात कर वाहर से आनेवाले और देश से बाहर 
जाने वाले माल पर लगाये जाते हैं । मशीन, गोली, 
बारूद, बन्दूक, घड़ियाँ, लोहे की शहतीरों, सूती कपड़े, शराब, 
जुट, चाय इत्यादि पर लगाये जाते हैं । सन्‌ १६३४-३६ ३० 
में लगभग ४२ करोड़ की आय इस मद से हुई । करों 
की दर घटती बढ़ती रहती है | ब्रिटिश इण्डिया में समुद्र 
के कितारे “ कब्ठम हाउसेज़ ” बनाये गये हे । जो माल 
बाहर से आता हैं ओर जो माल यहाँ से जाता है उस 
पर यहाँ चुंगी देनी पढ़ती है । यहां प्रत्येक वण्डल खोला 
जाता हैं ज़ब तक निश्चित चुंगी नहीं दी जाती तब तक 
मात्र छोड़ा नहीं जाता । इसस पता लगता है कि कौनसा 
माल कहां से ओर कितना आया ओर कोई चीज 
( कोकीन इत्यादि ) गुप्त रीति से देश में ता नहीं आती हे । 
कई देशी राज्यों की सीमा पर भी कस्टम-हाउस बनें 


हैं आर वहाँ सी इसी तरह का काम होता है । 


हिन्दुस्तान में आयात-निर्यातकर दो उद्देश्य से 
लगाये जाते हैं;--राज की आय की वृद्धि के लिये जैसे-- 
सिगार ओर सिमरेटों पर | देशी व्यवसाय की उन्नति 
के लिय जसे--दियासलाई पर । 

( २)- आय कर;--यह कर हिन्दुस्तान में पहिली 
चार सन्‌ १८६० में लगाया गया । इसके पूर्व इस प्रकार 
की कर हहन्दुस्तान में नहीं (लगा था। कर की दर 


श्णर्‌ 


प्रगतिशील है । जिनके पास अधिक धन है उन्हें कर 

भी अधिक देना पड़ता है । आजकल दो हजार वार्षिक 

आय से कम आय पर कर नहीं लगता । सन्‌ १९३६- 

३७ ई० में इससे १७६० करोड़ की आय हुई थी । एक 

निश्चित रकम ३०,०००) से अधिक आय पर सरकार 
भ्ध 5 

सुपर टक्‍स ( 5प्र7०७०- 85 ) लेती हे | 


(३) नमक कर/--अह कर सभी गरीब देशों में 


बुरा समझा जाता है खासकर हिन्दुस्तान में, क्योंकि यहां 
के लोग अन्य देशों से बहुत गरीब हैं । असहयोग 
आन्दोलन के समय इस कर को रह कराने के असिप्राय 
से सत्याग्रह हुआ था । सन्‌ १६१६-३७ में इससे अनुमानित 
आय ८* ७३ करोड़ रुपया था। १] प्रति मन के हिसाब 
से यह कर बसूल किया जाता है । यह कर सबको 
देना पड़ता है । नमक पशुओं के खिलाने के काम में 
आता है । नसक पर का टेक्स सभी को अखरता है । 
भविष्य में इस कर को बिलकुल हटा देने की आशा की 
जाती है । कर की दर कम करने पर नसक का खर्च 
बढ़ जाता है यह बात इस विपय में उल्लेखनीय है । 
सरकार नमक बनाती है । 


(४ ) अफीम पैर कर/--श्रायः सभी सरकारें मादक 
वस्तुओं पर कर लगादी हैं । कर लगाने के दो उद्देश 
हैं:-?-( १) सरकारी आय की बृद्धि ओर (२) मादक 
पदार्थों को महंगा कर इसकी खपत रोकना । पोरते 
के पोधे से अफोम बनती है । अधिकांश में यह 
चीन, ब्रह्मा और स्ट्रेट-सेटिलमेन्ट में भेजी जाती थी । 


श्षछ 


रा्-संघ के आदेशानसार सन्‌ १६३५ ई० से इसका भेजना 
अब बंद कर दिया गया है । अफीम सिफ सरकार वनाती 
है और प्रान्तीय सरकारों को लागत की रकम पर बेची 
जाती है । गाजीपुर जिले में (यू. पी.) इसकी कोठी 
है । भारत सरकार आर प्रांतीय सरकारों की कुल 
वार्षिक आय मिलकर दो सी करोड़ रुपया ह्ाती हट 

भारत सरकार की आय लगभग १२५० करोड़ रुपये की 


है । बाकी की आय प्रांतीय सरकारों की है । 
भारत सरकार की अन्य आमदनी के साधन--- 


(१) सरकार को प्रतिवर्ष एक बेंघी रकम कर के 
रूप में देशी राज्यों से मिलती है । यह रकम कम हो 
जायगी ओर संघ स्थापित होने पर विल्कुल बन्द हो जायगी । 


(२) प्रान्तीय सरकारों, रेलवे कम्पनियों को कज में 
दी हुई रकस पर उसे सूद मिलता है । 


(३) रेलों, पोस्ट-आफिस, तार, टकसार से भी 
आमदनी होतो है, किन्तु आमदनी का अधिकांश भाग 


इन्हीं के प्रवन्ध में फिर लग जाता है । रिजवबं वेंक के 
स्थापित हो जाने से नोट और टकसार की आमदनों 
का महत्व जाता रहा है । 

». सच १९ ३० से रेलबे का वजट अलग रहता 
| किन्तु कुछ निश्चित रकम रेलों से भारत सरकार 
का मिलती है | -चीफ कमिश्नसों के प्रान्तों की आय भी 
भारत सरकार की आय में सम्मित्तित है । सरकारी 
2 गनों ओर उनकी बिक्री से मिलने वाली रकम सिविल 
नर्माण कार्य में गिन्ी जाती है । स्टेशनरी ओर सरकारी 


१८५ 
रिपोर्टों की विक्री बिविध आय के मद्द में सम्मिलित है। 


भारत सरकार की आय (१९३४-३६ ई० का ) 
करोड़ रुपयों में इस प्रकार है।-- 





नं० आय के मदद करोड़ रुपया 
१ | आयात-निर्यात कर ५१०८४ करोड़ रुपया 
ब्‌ व्याय कर १६०४० १9 ११ 
४३ नमक कर ८९७३ 0. 
४ | अफीस कर *६१ 9. 99 
४ ।| अन्य कर १९९१ 9"... 9१ 
दृ रेलों से २*रर १9. १9) 
७ | मुद्रा, टकसाल अर मी 
८ डांक, तार *७२ $१.. 399 
९ | विविध आय ७०४८ हो! ५.28 
। कुलयोग | १*२१००० करोड रुपया 


सावजनिक ऋण|--कभी कभी सरकार को अन्य 
मनुष्यों की नाई' कर्ज लेना पड़ता है । साधारणतः 
सरकार ऋण नहीं लेती; किन्तु जब कोई आवश्यक कार्य 
उपस्थित हो जाता है, तब सरकार को भो ऋण लेना 
आवश्यक हो जाता है । कभी कभो लड़ाई: छिड़ जाती 
है, या कोई बढ़ा सार्वजनिक काय करना आवश्यक हो 
जाता है, या बजट के घादे को पूरा करने के लिये 
सरकार को ऋण लेना पड़ता है । इस प्रकार सावेजनिक 
कार्यों के लिये सरकार द्वारा लिये गये ऋण को सार्वजनिक 
ऋण कहते' हैं ( ?प्र0 7608) । तु 


श्छव्‌ 


सार्वजनिक ऋण दो प्रकार के होते हैं।- ६ १) उत्पादक 
ओर (२) अनुत्पादक । जब ऋण ऐसे कार्यों के लिये 
लिया जाय जिससे सरकार को कुछ न कुछ लाभ उससे 
हमेशा होता ही रहे, तो वह ऋण उत्पादक ऋण (7708०7ए७ 
])0008 ) कहलाता है जैसे:-रेल, सिंचाई, डांक, तार इत्यादि । 

अनुत्पादक ऋण ( एाफ़ात्वेषकंए७ 90०४) उस - 
ऋण को कहते ह जो ऐसे कार्या के लिये लिया जाय, 
जिससे आर्थिक लाभ होने की सम्भावना न हो जेंसे--लड़ाई 
आओर बजट को पूर्ति के लिये ऋण । 


सावजनिक ऋण के दो भेद और किये जाते हैं।-- 
(१) स्थायी सावेजनिक ऋण आर (२) अस्थायी सार्वजनिक 
ऋण | (१) जब सरकार को ऋण च॒काने की कोई तारीख 
निश्चित नहीं रहती, ऐसे ऋण को स्थायी ऋण कहते हैं| 
जव सरकार के पास रुपया होगा तब्र वह उस ऋण को 


चुकता करेगों, किन्तु सरकार व्याज ठाक समय पर देती 
रहता है । 


अस्थायी सावजनिक ऋण/|--(२) ऐसे ऋण को 
जो सरकार निर्धारित समय पर चकता करने का वादा 
करती हैं, अस्थायी सावेजनिक ऋण कहते हैं। हिन्दरतान 

१ साच, १६३६ को १,२०९ करोड़ रुपये का सार्वजनिक 
आस था। यह रकम इंगलेण्ड ओर हिन्दुस्तान दोनों 
जगहां से ली ग । [ ४०३ करोड़ ( पींड ) इंगलेण्ड में 
आर वाका रकम हिन्दुस्तान में | उत्पादक कार्यों में यह रकम 


9. 
खर्च हुई है । रेल, सिंचाई, प्रान्तीय सरकारों ओर देशी 


रियास्तों को कज देने के लिये ली गई हे । 


१८७ 


अनुत्पादक सावजनिक ऋण एकसो बहत्तर करोड़ 

कप 9७ में 

का है, जो लड़ाई ओर साम्राज्य के हितों की रक्षा में 
खच हुआ है । 


ऋण परिशोष कोष ( #णीपयंए& एव )..0 प्रत्येक 
सरकार को कभी कभी कज लेना पड़ता है । यदि कजे 
ओर ब्याज निश्चित समय पर न दिया जाय तो सरकार 
की साख लोगों की दृष्टि में गिर जातो है ओर फिर 
कर्ज मुश्किल से मित्रता है । यदि कर्ज मित्र भी जाय 
तो व्याज की दर बढ़ जाती है। इसलिये वतेमानकाल 
में प्रत्येक सरकार को ऋणपरिशोष कोप खोलना पड़ता 
है । इसमें प्रति वर्षा कुछ रकम जमा की जाती है 
ओर इस रकम से कर्ज की अदाई की जाती है । 


रू 


न्‍अविनोनननभाननमनन नमन पवन कया + नम 


अभ्यास के लिये प्रश्न/-- 


(१) कर किसे कहते हें? कर के भेद बत्ताओ। कर और फीस मे क्‍या 
अन्तर है ? 


(२) कर लगाने मे किन किन सिद्धान्तों पर विचार करना पडता है ? 
उन सिद्धान्तो के नाम लिखों और सममभाओ । 


(३) भारतीय सरकार के आय के प्रधान जरियों के नाम लिखो । 


(४) सावजनिक ऋण किसे कहते है ? सावंजनिक ऋण किन किन कार्यों 
के लिये लिया जाता है ! 


(५) सिंकिद्न फण्ड किसे कहते हे ? 


आद्वां अध्याय 
(घ) 
मालशुजारी 


भारत एक क्रपषि प्रधान देश हे। यहां ६० प्रतिशत 
लोग भूमि से ही अपनी समम्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते 
हैं। सरकार को आमदनी की एक अच्छी रकम भूमि से मिलती 
हैं। इसलिये भारत में मालगुजारी का महत्व अधिक है | 
खेती की भमि से जा आमदनी सरकार को होती है, उसे 
सालगुजारी या भूमिकर कहते हैं | भमिकर के विपय 
से आंधरक जानकारी के लिये इसी अध्याय का 'ड' भाग 
पढ़ना चाहिये । 


प्राचीन काल में मालगुजारी अनाज के रूप में दी 
जाती थी, किन्तु अकवर के समय से यह रुपये-पैसे में 


भा चुकाइ जाने ल्गो । अंग्रेज लोग इसी पद्धति का 
अनुकरण करते हैं ।' 


भूस पर किसी एक का अधिपत्य नहीं हैं; किन्तु 
नाच लिखी हुई संस्थाएँ तथा व्याक्तयां का उस पर 
अधिकार रहता -है 


(१) राज्य । (२) जमींदार | (३) र्यत । 
इन सत्र मे राज्य का अधिकार सब प्रकार की भूमि 


श्प६ 


पर सर्वोच्च है | वास्तव में राज्य ही भूमि का असली 
सालिक है । उसके आधीन रहकर जमींदार तथा कृषक 
भूसि का उपयोग करते हैं ओर निश्चित रकम भमि कर 
के रूप में सरकार को देते हैं 


जमीन पर अधिकार;--भारत में मुख्य दो प्रकार का 
धन्दोवस्त प्रचलित है (१) रेयतवारी और (२) जमींदारी 
( स्थायी ओर अस्थायों ) 


रेयतवारी;--इस प्रथा के अनुसार किसान को अपनी 


जमीन पर केवल जोतने ओर बोने का अधिकार रहता है। 
यह हक उसका पुस्तेनी होता है अर्थात्‌ जोतने ओर बोनें 
का अधिकार उसे अपने पूवजों से मिलता है। साथ ही 
साथ वह यह अधिकार अपनी संतान को दे सकता है। 
रेयतवारी हक कई प्रकार के होते हैँ । इस श्रकार के 
बनन्‍्दोवस्त में रेयत सरकार को स्वयं लगान देती है किसी 
के माफंत नहीं । 

रेयतवारी प्रथा से लाभ व दोष;--रैयतवारी प्रथा में 
जमीन का वन्दोबस्त निश्चित समय के बाद फिर से होता 
है ओर इस तरह सरकार को भूमि कर बढ़ाने का अवसर 
मिलता हे। बीच में कोई मध्यस्थ न होने से किसानों को 
स्वयं लगान देना पड़ता है, इससे उनको कुछ कम लगान 
देना पड़ता हैे। जमींदारों के कमीशन की रकम को बचत 
होती है | जमींदारों की ज्यादतियों से बचाव होता है, 
क्योंकि उनका सम्बन्ध सीधा सरकार से रहता है। इस 
प्रकार का बन्दोबस्त बम्बई, मद्रास, सिन्ध, आसाम ओर 
बर्मा में पाया जाता- है। 


१६० 


जमींदारी प्रथा।--ईस प्रकार के बन्दोवस्त में जा 
का मालिकाना अधिकार जमींदारों का रहता है । जमींदारों 
और सरकार के चीच यह बनन्‍्दोबस्त होता हे अथाोत्‌ 
जमीन जमींदार की सम्पत्ति समभी जाती है | सरकार 
जमींदारों से किस्त लेती है ओर वे किसानों से लगान 
इकट्ठा करके सरकार को देते हैं। इसमें जमींदार सरकार 
ओर किसान के बीच का मध्यस्थ होता है | यह प्रथा 
संयुक्तप्रान्त, पंजाब, मध्यप्रान्त, उड़ीसा और बंगाल के झुछ 


हिस्सों में पाई जाती है । यह अस्थायी जमींदारी प्रथा 
कहलाती है । 


स्थायी बन्दोबस्त+--जों वन्दोवस्त सदा के लिये कर 


दिया जाता है उसे स्थायी या इस्तमरारी ( 7७४7० 


5७#07०7॥$ ) बन्दावस्त कहते हैं । यह बनन्‍्दोवस्त लाड 


कारनबालिस ने २२ माच सन्‌ १७९३ ई० को घोषणा द्वारा जारी 
किया । इसके पूर्व जमींदार लोग केबल किसान मात्र थे । 
उनका जसीन पर किसी प्रकार का सालिकाना अधिकार 
न था। वे जमीन की साख पर न कर्ज ले सकते थे 
खआर न उनको अलग कर सकते थे। लगान स्थायी न 
था, किन्तु सरकार की सर्जी के अनुसार उसमें कमी-वेशी 
होती रहती थी। किन्तु इस बन्दोवस्त के अनुसार जमींदारों 
को सब मालिकाना हक मिल गया और वे अपना अधिकार 


अपनी संतान का दे सकते हैं । लगान सदा के लिये 


निश्चित कर दिया गया है ओर जब तक वे निश्चित 
लगान देते रहेंगे तब तक जमीन उनकी रहेगी । उनको 
अपनी जमीन के अन्तर्गत खदानों का और मछली पकड़ने 
के अधिकार भी दिये गये | 


१६९ 


स्थायी बन्दोवस्त के ग्रुण दोप/-- 

शुए/--इस प्रथा से सरकारी आय निश्चित होगई 
शोर बार बार के बन्दोवस्त के ख्च ओर दिक्कत से बचत 
हुई, क्‍योंकि यदि लगान ठीक समय पर न दिया जाय 
ता जमीन नीलाम कर दी जाती है । लगान की दर में 
वृद्धि ओर जमीन के दसरों के पास जाने का भय न होने 
से वे जमीन की उपज की बृद्धि के लिये खाद इत्यादि 
का प्रयोग करते हैं । इस तरह उनकी आशिक स्थिति सुधरती 
है । यही कारण हे कि बंगाल में अकाल कभी नहीं पड़ता । 

वगाल के जमींदारों के लिये यह बहुत लाभदायक 
सिद्ध हुआ हे, क्‍योंकि इसके द्वारा वे जमीन के मालिक 
वन गये ओर घनाढ्य जमींदारों की एक श्रेणों बन 
गई । ये लोग किसानों की दशा सरकार की अपेक्षा 
अधिक सुधारने का प्रयत्न करेंगे । 

दोप/---इस वन्दोवस्त में किसानों के हितों पर उचित 
ध्यान उस समय नहीं दिया गया । जमींदार किसानों के 
साथ किसी भो प्रकार का प्रबन्ध कर सकते थे । सरकार 
केवल कास्तकारी कानून बनाने का अधिकार रखती थी। 
इन कानूनों द्वारा किसानों के हितों की रक्षा की जाती है। 

कास्तकारी कानून;--भारत-सरकार ने मिन्न भिन्न 


प्रान्तों में किसानों की रक्षा के लिये कानून बनाये हैं जेसे- 
लेण्ड एलीनेशनऐक्ट । इस ऐक्ट का उद्दश्य खेती का धन्धा 
करने वाली जातियों की जमीन को व्यापार अथवा साहूकारी 
करने वाली जातियों के हाथों में जाने से रोकना है । 
यह ऐक्ट सन्‌ १६०० ई० में बना। इस तरह के कास्तकारी 





१६ 


हि 


कानून प्रायः सभी अ्रान्तों में बने हैं ओर बनते जारहे हैं। 
इन कानूनों का उद्देश्य किसानों को सेठ, साहूकारों ओर 
जमींदारों से रक्षा करना है । आजकल कृषि ओर कृषकों 
की दशा सुधारने के लिये सरकार क्या कया कार्य करती है, 


इसके लिये तीसरा भाग ( प्र्ठ ९४से १०१ तक)पढ़ना चाहिये | 


आयके अन्य साधन्‌;--अंयके अन्य प्रमुख साधन 
जेसे:-आयात-निर्यात कर, आबकारी, रेलवे, डांक और तार 
आय-कर इत्यादि का वर्शंव इसो अध्याय के व भाग में 
किया गया है और उसको वहाँ पढ़ लेना चाहिये । 
प्रान्‍्तीय कर ओर आय-व्यय के; लेखा का वर्णन आठवें 
अध्याय के “ड भाग में किया गया हे । 


छः 


भूमि कर लगाने के सिद्धान्त;--भारत में भूमि कर 
लगान का सिद्धान्त समस्त प्रान्तों में एकसा नहीं है । 
भूमिकर अलग अलग प्रान्तों में अलग अलग प्रकार के 
हैं । किन्तु साधारणतः: यह कर स्थानीय स्थिति को देख 
कर लगाया जाता है । इस काम में जिस सिद्धान्त का 
अलुकरण प्राय: किया जाता है उसे सन्‌ १८४४ का शहारनपुर का 
वन्दोबस्त कहते हैँ । यह बन्दोबस्त आदशे समझा जाता है | 
इसके अरुसार रेयतवारी प्रान्तों में सरकार किसानों की असली ' 
उपज ( खच काटकर जो बचता है ) का आधा भाग भूमि- 


कर के रुप में लेती हे और जमींदारी प्रान्तों में असली 


आमदनी गे आधा कर के रूप में लेती है, किन्तु कर 
का हर में घटती बढ़ती समयानुसार हुआ करती है । 
याद किसा श्रान्त की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है; तो 
वहाँ भूमि कर दा बढ़ाया जाता हे ओर जहां की आर्थिक 
स्थांत खराब होती हे, वहाँ कर बढ़ाया नहीं जाता ।* ह 


आउठवां अध्याय 
(ड) 


प्रान्तीय सरकार की आय के साधन 


(१) भूमिकर/-पभ्रान्तीय सरकार की आमदनी का सब 


से बड़ा साधन भूमिकर है । यह कर सब से प्राचीन है। 
राजा लोग प्रजा की रक्षा के लिये सदा से कुछ न कुछ 
भूसि कर लिया करते थे । प्राचीन काल में किसान 
लगान अन्न के रूप में देते थे । अकबर के समय से उन्हें 
अन्न या रुपये के रूप में कर देने की सुविधा दी गई । 
कर का दर समय समय पर बदलता रहा है । मनूजी 
के अनुसार प्राचोन भारत में भूमिकर साधारण समय में 
उपज का १६ ओर $ के मध्य में रहा करता था । आवश्यकता 
पड़ने पर कर की दर उपज का ई तक हो जाती थी । 
लगान गाँव के मुखिया छ्वारा बसूल होता था । 

अकबर के समय में उपज का ई भाग राज्य का 
हिस्सा समझा जाता था । बन्दोबस्त दस साल के लिये 
होता था । कुछ लोग सब रकम इकट्ठी कर के सरकारी 
कोष में जमा कर देते थे ओर सरकार भी उन्हें विशेष 
अधिकार दे देती थी । आगे चलकर यही लोग जमींदार 
कहलाने लगे । इनको सरकार से परवाना मिलता था और 
कुल वसूली का ₹5 वां हिस्सा इन्हें मिलता था । इनको 


१९४ ॥ 
कुछ जमीन खेती करने को दी जाती थी । जब केन्द्रीय 
सरकार कमजोर हो गई तो थे लोग स्वतन्त्र बन बैठे, इस 
तरह गुमाश्ता से ये लोग मालिक वन गये । 


जब सब्‌ १७६५ ई० में ईष्ट इण्डिया कम्पनी को 
वंगाल की दीवानी मिली, (अर्थात्‌ बंगाल, विहार और 
उड़ीसा से लगान वसूत्र करने का अधिकार मिला ) उस 
ससय दो भारतीय कर्मचारी (दो नायब दीवान) लगान 
वसूल करने के लिये नियुक्त किये गये । पर इससे कार्य 
सुचारू रूप से- न चला । इसलिये वारन-हेस्टिंग ने ठेका 
देना आरस्भ किया पर असफल रहा, क्‍योंकि इससे भी 
निरिचत रकम नहीं मिलती थी । 


इसलिये सन्‌ १७६३ ई० में इस्तमरारी वन्दोवस्त कर दिया 
'या। जमींदारों को जमीन दे दी गई और लगान सदा 
लिये स्थिर कर दिया जो अभी भी प्रचलित है । 
अत्येक प्रान्त में भूमिकर एकसा नहीं है । कहीं रेयतवारी 
अ्रथा है तो कहीं जमींदारी या सात्गुजारो प्रथा ग्रचलित 
ह. | समध्यप्रान्त सें सालगुजारी श्रथा प्रचलित है और 
*० साल में फिर से बनन्‍्दोवस्त होता है | भमध्यप्रान्त 
आर दरार में भूमि कर से लगभग १८,०३,०००] प्रति वर्ष 
सि्तता है । 


3 -2 


१# 


( र्‌ ) आवकारी;--.आन्तीय-स र कारों की आमदनी का 
तेरा साधन मादक वस्तुओं पर अथ्थात' शराब, गाँजा, 
भाँग, ताड़ी, चरस इत्यादि को कर है। इस मद 

कार आसदनी बहुत बढ़ गई है । इससे सरकार 

दो तरह से आमदनी होती है-..( ९ ) शराब बनाने 


१९५ 


वालों पर टेक्स लगाकर और (२) इन वस्तुओं के बेचने 
वालों को ठेका देकर । बाहर से आमने वाले माल पर 
अर्थात शराब पर आयात कर त्गता है। 


देश के बड़े बड़े नेता लोग इन चीजों का बिकना 
बिलकुल बन्द करना चाहते हैं, क्योंकि इनके सेवन से 
लोगों की आर्थिक दशा दिनों-दिन खराब होती चली जा 
रही है । कांग्रेस-सरकार शराब बन्दी पर तुली है ओर 
सद्रास, बंगाल, विहार, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त और उड़ीसा 
में शराब बन्दी का कार्य जोरों से चल रहा है । सर्वत्र 
सफलता के चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे हैं । शराबखाना 
चायघरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। सल्लेम में 
आशातीत सफलता मिली है । लोगों की आर्थिक दशा 
सुधरने लगी है । इससे अब सरकारी आमदनी कम हो 
गई है। मध्यप्रान्त को इससे लगभग ८,२८,०००) वार्षिक 
आय होती है । 

(३ ) जंगल/--छकड़ी और जड़ी-बूटी बेचने से आमदनी 


होती है । सन्‌ १८६१ ई० के पूर्व जंगलों की रक्षा का 
कोई खास प्रबन्ध न था। सन्‌ १८६१ ई० में जंगल 
विभाग स्थापित हुआ । सन्‌ १८६४ ई० में और सन्‌ 
१८७८ में जंगलों की रक्षा के लिये कानून बनाये गये । 
इस मुहकमें से सरकार को काफी आंमदनी होती है । 
सध्यप्रान्‍्न और बरार को जंगल से लगभग ३५,२८,० ००) 
वार्षिक आय होती है । 

रजिस्ट्रेशन!--रत्येक जिले में एक रजिस्ट्रेशन आफिस 


रहता है । यहा रेहननामा, बेनामा इत्यादि को रजिस्ट्री होती है। 


पु 


५२ 
प्र 
ई 


इससे मध्यप्रान्त 
आय होती हे । 


स्टाम्प:--यह दो प्रकार का होता है--(१) अदालती 


ओर (२) ग़रेर अदालती । कचहरियों में पेश होने वाले 
दस्तावेजों तथा दरख्वास्तों पर निश्चित कीमत का स्टाम्प 
लगाना पड़ता हे | हुंडी, रुपये लेने की रसोद पर, स्टाम्प 
लगाना सरकार द्वारा आवश्यक करार दिया गया है। इससे 
सध्यप्रान्त को लगभग ४४,१२,०० ०) वार्षिक आय होती है । 


आव-पाशी;-- इससे भी प्रान्तीय सरकारों को आय 
होती है । 


नया विधान ओर सरकारी आय६--नये विधान 
के अनुसार (सन्‌ १६३५ ई० का ऐक्ट) संघ-सरकार कायम 
है जान पर संब-सरकार के आय के साधन प्रायः वे 
ह्दी रहेंगे, जो मेस्टन-सेटिलमेन्ट के अनुसार निर्धारित 
हुए है, बल्कि संघ-सरकार को एक नया कर ल्रगाने 
का अधिकार होगा जिसे कारपोरेशन कर कहते हैं । 
परान्दीय सरकारों के आय के साधन भी बहुत कुछ पूवंबत 
द्दी रहंगे। आय-कर में से उनको अब कुछ अधिक 
सिल्ा करगा आर जिन प्रान्तों में सन की उपज होती हे 
उनको सन के निर्यात कर में से कुछ हिस्सा दिया जावेगा | 
पे आ, ऑन्लो को ( संयुक्त प्रान्त, आसाम, पश्चिसोत्तर 
रा, उड़ीसा आर सिन्ध) संघ-सरकार से प्रति वर्ष 
कम रकम दी जावेगी । यह रकम प्रान्तों को 
हक १६३७ ३० से सर ओटोनिमेयर की रिपोर्ट 
* अनुसार दी जाती है । किस प्रान्त 


र वबरार को लगभग २,००,०००) वार्पिक 


श््यं 


१ 
की 
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को कितनी रकम कब्र दी जावेगी ओर केन्द्रीय और प्रान्तीय 
सरकारों को आय के मुख्य मुख्य साधनों के लिये इसी 
भाग का ६६ पृष्ठ पढ़ना चाहिए । 


सन्‌ १९३६ ओर १९४० ई० का मध्यप्रान्त ओर बरार 
की अनुमानित आय का व्योरा:-- 








संख्या मद रुपये 
१. सृमिकर २,४७४ १,९७,००० 
आबकारी ५८,३२७,००० 
डर स्टाम्प ४००, १२,००० 
हे. जंगल ४९,४८,००० 
४, रजिस्ट्रेशन ६,२४,००० 
६. न्याय ०५,७३,००० 
७, | अन्य मुहकमों से ७६, १४,००० 
कुल्--- ०9,८५४,७७,००० 





दारू-वन्दी;--म्बई, यू० पी०, मद्रास, बिहार ओर 
सी० पी० की सरकारों ने शराव बन्दी का काम काफी जोर पर 
आरम्भ कर दिया है। इससे सरकार को इस मुहकमे से अब 
कम आमदनी होने लगी ढे । किन्तु इससे देश का बहुत सा 
पैसा जो शराब के कारण बाहर जाता है वह जाने से रुक 
जायगा और देशी शराब में जो धन खर्च होता है वह अन्य 
कामों में खर्च होगा। सागर (पूरा जिला), नरसिंहपुर, आकोट 
ताल्का ( अकोला ), कटनी-सुड़वारा, ( जबलपुर ) हींगनघाट 

, (बर्धा) और अकोला में दारू-बन्दी कानून लागू कर दिया है । 


जा 





श्ध्प 


लू १९३९--१९४० ४० का मध्यप्रान्त और 
वशर का अनुमानित व्यय का व्योरा।--- 











संद रुपये 
भूमसि-कर १८७,०३,००० 
प्रान्तीय-आवकारी ॥॒ छ,र८,००० 
स्टास्प, दूसरे कर ओर १,२१,००० 
सहसूल ( 7)278४68 ) 
जंगल ३४५,२८,००० 
रजिस्ट्रशन २,००,००० 
दूसरे माल को खर्चे, जो २,६६,००० 
साधारण आय से किये जाते 
हैं ( आवपाशी ) । 
पब्लिक वक्‍से इस्टेबूलिशमेंट | १७,८८,००० 
कर्ज का सूद तथा अन्य | १ ६,४४,००० 
ऋणादि दायित्व के लिये 
कर्ज में कमी या कर्ज न लेना ३,९८,००० 
पड़े उसके लिये अलग रखना 
साधारण शासन ६६,३३,००० 
न्याय ेु २४५,५६,००० 
जेल ओर कैदियों का निवास ८,9३,००० 
स्थोत 
पुलिस ओर मोटर व्हीकल ४६,८३,००० 
ऐक्ट के अनुसार खर्च 
शिक्षा 


५६,७६,८५०० 


१६६ 





|... कऋकऋ. | कवे 


सद्‌ रुपये 
संख्या 
१३. | मेडिकल (चिकित्सा-संबंधी) | १७,४४,००० 
१४७. | सावजनिक स्वास्थ्य ४,४७,००० 
१४, क््षि १०,४८,००० 
१६, । पशुरोग चिकित्सा संबंधी ४,०४,००० 
१७, | सहकारिता २,८३,००० 
१८, । वैज्ञानिक विभाग, व्यवसाय | - ३,९३,००० 
१६, । विविध विभाग ६३,००० 
( ॥800]97060प8 ) 
२०. | सिविल निर्माण कार्य ४१,२३,००० 
२१. | अकाल निवारण ४,७०० 
२२. | पेन्शन, भत्ता आदि ४८,४६,००० 
२२. | लिखने के सामान, छपाई ५,०८,००० 
| २४. | अन्य फुटकर खच १७,२३,००० 
२५, | सिविल निर्माण काये की ३,२०,००० 
पूंजी रकम, माल के हिसाब 
से बाहर 
२६. | उधार बिना ब्याज के ४,२०,००० 
२७. | पेन्शन में से कम्यूटेशन कराने ३,०७,००० 


को रकम देने के लिये 
श्प. । उधार जिस पर ब्याज मिल्लेगा | २२११,००० 





योग-- | 4 ५ ऊ, ६७,०२० ० 





ताः ३०-३-१६३६ नागपुर 


(१) 
(३) 


(३) 


(४) 


(५) 


(७) 


०) 
(५९) 


४०9 


अध्यास के लिये प्रश्न--- 
प्रान्तीय-सर्कारों दी आय के साधनों के नाम लिखो। 


नये विधान के अनुसार ( सन्‌ १९३५ ६० के ऐक्ट ) के अनुसार किन-- 
किन प्रान्तों को केंद्रीय सरकार कुछ निश्चित रकम देती दे ? उनके 
नाम लिखों । 


भूमिकर का संक्षिप्त इतिहास लिखो 


आजकल आवकारी महकमें से प्रान्तों की आमदनी वर्यों कम होती 
जा रही दे । 


चये विधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार की आय के मुख्य--मुख्य 
साधनों के नाम लिखों ? 
लगान किसे कद्दते देँ ? 


मीन के बंढोवरत कितने प्रकार के ढँ ? प्रत्येक का वर्णन करो 


ओर वताओ कौनसा वन्दोवस्त भारतवर्ष के लिये सबसे लाभदायक दे? 


सद्यारनपुर का वन्दोवस्त आदर्ण बन्दोवरत क्यों समझा जाता है? 


आय के अन्य साधनों के नाम लिखो । 
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र्‌. वम्बई ट १ जज १ ०्प रु 
डे, बंगाल २४० १४४ 
४. संयुक्तप्रान्त श्श्८ १२६ 
*. पंजाब १७५ ६४ 
६. सीमागप्रान्त ४० ४9१ 
४. सध्यश्रान्त श्श्र्‌ ७० । 
८. आसाम १्ण्प धद् क्‍ 
६. विहार १४२ हल 





सन्‌ १६३४ ई० के ऐक्ट के अनुसार बर्मा हिंन्दुस्तान, 
से अलग कर दिया गया और सिन्ध ओर उड़ीसा को गवर्चरों . 
का प्रान्त बना दिया गया। एडन बम्बई से अलग कर दिया 
गया। पन्थ-पिछ्लोदा नाम की एक नई चीफ-कमिश्नरो बनाई 
गई हे। यह मध्यभारत में है। सन्‌ १६३६ के २४ अक्टू० 
की सन्धि के अनुसार निजाम हेद॒हाबाद का प्रभ्ु॒त्व बरार 
पर- स्वीकार कर लिया गया ओर ब्रिटिश सरकार निजाम-, 
हेदराबाद को प्रति वर्ष २४ लाख रुपया देती है । ' 


श्श्छ 
ज्रदीणों का ऋण 


सन १९३० ई० में प्रान्तीय बेकिंग इन्क्बायरी कमेटियों 
ने अपने २ प्रान्त के आसीण ऋण का जो अनुमान लगाया 
उसके अनुसार त्रिटिश भारत का ग्रामीण-ऋण लगभग 
६०० करोड़ रुपये होते ६। .इसका व्योरा इस प्रकार हैः-- 


प्रान्त ऋण रुपयों में 
(१) आसाम ३ .. २२ करोड़ 
(१ ) बंगाल ००० «०० १०० करोड़ 
(३) बविद्द-डउड़ीसा ... .«.. १४४ करोड़ 
(४) वस्बई 


क .»«. ८१ करोड़ 
(४५) वर्मा «- ४० से ६० करोड़ के लगभग 
(६) केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित प्रदेश श्८. करोड़ 
(७) सध्यप्रान्त 


३६ करोड़ 

कक्‍सन«, स्वन्‍कननम, रू न विद 
(८) छुग »- २४ से ५४ लाख रु० के करीब 
(९) सद्रास .. १५० करोड़ 
(१०) पंजाब ३१४ ५०७ - रेड करोड़ 
(११) संयुक्तप्रान्त धर «१२७ करोड़ 
८८१ करोड़ 


आजकल प्राय: प्रत्येक कांग्रेसी प्रान्तों में ( बम्बई, 


सद्रास हे ला, चहार, यू, पी. प. प्रान्त और सी. पी 
 ) किसानों की दशा सुधारने के लिये नये नये कानून 
बनाय जारदे हैं | 


ब्श्र 


एकाकी हस्तान्तरित मताधिकार ( श०8० (५क्षा8- 
#०७'७४०।७ ५०४७:--/इस प्रणाली में मतदाता को एक ही मत 
देने का अधिकार रहता है, पर वह यह सूचित कर सकता 
है कि सब प्रथम उसके सत का उपयोग किस उस्मेदवार 
के लिये हो, ओर यदि उस उस्मेदवार को उसके मत की 
आवश्यकता न हो ( वह उम्सेदवार अन्य मतदाताओं के मतों 
से ही चुना जाय) तो उस मत का उपयोग किसी दूसरे 
उम्मेदवार के लिये हो, ओर यदि दूसरे उम्मेदवार को भी उस 
मत की आवश्यकता न हो तो किसी तीसरे ओर चोथे उस्मेदवार 
के लिये उसका उपयोग किया जाय | मतदाता अपने मत-पत्र 
पर उसम्मेदवारों के नाम के सामने १, २, ३, आदि अंक 
लिखकर यह सूचित करता है कि उसके चुनाव या पसन्द 
का क्रम क्‍या है, वह किस उस्मेदवार को स्व प्रथम 
स्थान देता है, किसे दूसरा ओर किसे तीसरा, आदि । 


उम्मेदवारों की सफलता का हिसाब लगाने के लिये पहले 
यह देखा जाता है कि किस अस्मेदवार को कम से कम 
कितने मतों की आवश्यकता है। यह संख्या सब ग्राप्त मतों 
को, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या में, एक जोड़कर 
उससे भाग देने से; तथा भजनफल में एक जोड़ देने से 
मात्म हो जाती हैं। इसे 'कोटा? पर्याप्त संख्या या अन्ुपातिक 
भाग कहते हैं। उदाहरणाथे यदि पांच सदस्य निरवेशचित 
होने वाले हैं और सोलह उम्मेदवार हैं जिनके लिये कुल 
मिलाकर ४७४ मत प्राप्त हुए हैं तो कोटा! ८ ४७ -(४+-१)+ 
१-१० जो उस्मेदबार प्रथम पसन्द के इतने मत प्राप्त कर 
लेता है, जो 'कोटा' अर्थात पर्याप्त संख्या के समान या उससे 
अधिक हों, वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। यदि 


२१६ 


उसके प्राप्त सत 'कोदा' से अधिक, हों; तो ,उसमें से 'कोटा' 
निकाल देने पर जो शेप बचते हैं उनके सम्बन्ध में यह विचार 
किया जाता है कि दूसरी पसन्द में इनमें से कितने मत किस 
उसम्मेदवार के लिये हैं। अगर यह (दूसरी पसन्द वाला ) 
उम्मेदवार स्वयं अपने लिये प्राप्त मतों के ही आधार पर 
निर्वाचित घोषित हो गया हो, तो उक्त शेप मतों का 
टपयोग तीसरी पसन्द के व्यक्ति के लिये किया जाता हे। 
इसी प्रकार आगे होता रहता है। यदि ऐसा करने पर 
आवश्यकतानुसार उस्मेदवार निर्वाचित नहीं होते तो जिन 
उम्मेदवारों के मत अनुपातिक भाग से कम होते हैं, उनमें 
से जिसके सबसे कम हों उसे असफल घोषित करके उसके 
लिये प्राप्त मतों का उपयोग उन उस्मेदवारों के लिये किया 
जाता है, जिनके लिये वे मत दूसरी पसन्द में रखे गये 
हों। इसके बाद फिर जो उस्मेदार शेष रहेंगे, उनमें से 
जिसके लिये मत सबसे कम होंगे, उसके लिये प्राप्त मतों 
का भी इसी प्रकार उपयोग किया जायगा; इस प्रकार यह 
क्रिया उस समय तक होती रहेगी, जब तक कि जितने 
सदस्यों को निर्वाचित करना हो, उतने निर्वाचित न हो जायें” । 


( भारतीय--शासन से ) 
विशेष जानकारी के लिये “गुफ० ॥७छ ० शंए2० 


4787080/20]8 प००? फ 8. 9, ॥2७ण०), 2. ४. 7..., ए. 
नाभक पुस्तक पढ़नी चाहिये । 


२१७ 
सी, पी, सरकार के साम्प्दायिकता को रोकने के उपाय;- 


सी० पी० सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को यह 
अधिकार दे दिया है' कि जो पत्र घृणा और दुश्मनी का 
प्रचार करता देखा जाय उससे प्रेस एक्ट के मातहत 
जमानत मांग लो जाय ओर जो पत्र प्रान्त के बाहर के हों 
उनपर भी निगरानी रकखी जाय। दंगे को रोकने के लिये 
मध्यप्रान्तिक सरकार ने कुछ और भो उपाय किये हैं। 
उनमें मुख्य ये हैं । जहां कहीं साम्प्रदायिक नारों या 
ऐसे ही अन्य कारणों से दंगे का वातावरण पेदा हो गया 
हो, वहाँ तुरन्त दफा १४४ लगा दो जाय और जो उसे 
भंग करें उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय । उत्सवों 
तथा त्योहारों पर यह ध्यान रखा जाय कि मन्दिरों या 
मस्जिदों में इंट पत्थर या लाठी आदि हथियार गुन्डों 
ने जमा न कर दिये हों । अगर ऐसा हो जाय तो 
उनके मालिकों को उचित चेतावनी दी जाय । त्याहारों 
से पूर्व गुन्डों को बुला कर सावधान कर दिया जाय । 
यदि किसी गुन्डे से शान्ति को ज्यादा खतरा हो तो उसे 
बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाय । सरकार ने 
अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि वे पनक्षपात छोड़ 
कर साम्प्रदायिक स्थिति का निवारण करें-यदि उन्होंने 
सरकार की हिदायतों के पालन में ढील की तो उन्हें: 
तुरन्त बर्खास्त कर दिया जाय। देश में शान्ति कायम रखने 
के लिये ऐसा करता पड़ा है। यू. पी: में भी ऐसे उपाय 
काम में लाये गये हैं, क्‍योंकि सब प्रकार की उन्नति शान्ति 
पर ही अवलम्बित रहती है। 


हा 


ब्श्फ 


कुछ ज्ञातव्य वाते । 


चेत्रफल वर्ग मील 


आअमस्त भारत १४,७४५, १८७ 
देशी रियासतें ७,१२,५४०८ 
ब्रिटिश भारत ८। ६२,६७६ 
सीधे भारत सरकार द्वारा 

शासित दिल्‍ली आदि प्रान्च ६९% ०४८ 
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सवीन शासन विधान के 
अनुसार शासित प्रान्त ८,००,४३१ 
कांग्रेस-विरोधी मसन्त्रियोँ 


द्वारा शासित प्रान्त १७६ ७२१ 





ऋग्रेसी या कांग्रेस-पक्तपाती 
सन्त्रियों द्वारा शासित प्रान्त ६२३.७१० 


काँग्रेसी प्रान्त 


आसामर ५४,०१४ 
विहार 

उड़ीसा | 5३,०४४ 
चम्ब्ई | ,२ै३,६७९ 
सन्ध | (६ कांग्रेस-पक्तपाती ) 

सध्यप्रान्त ६६ ६४२७ 
के अर ९,४२,२७७ 
सीमाश्रान्त १३/५१८ 
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आवादी 
३३,८१,९०,६३२ 
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२१६ 
कांग्रेसी प्रान्तों के प्रधान मन्त्रियों के नाम१-- 


१ श्री गोविन्द्बल्लभ पन्‍्त सयुक्तप्रान्त 

२ बा० श्रीकृष्णसिह बिहार 

३ श्री शोपीनाथ वारदोलाई आसाम 

४ श्री विश्वनाथदास उड़ीसा 

४ श्री राजगोपालाचारये मद्रास 

६ श्री रविशंकर शुक्ल मध्यप्रान्त 

७ श्री बा० गं० खेर बम्बई 

८ डा० खानसाहब सीमाप्रान्त 
गे कांग्रेसी प्रान्तों के प्रधान मन्त्रियों के नाम/-- 

९ खान बहादुर अल्लावख्श सिन्धप्रान्त 

( कांग्रेस पक्षपाती ) 
१० सर सिकन्द्र हेयातखां पंजाब 
११ सर फज़लहक बंगाल 


न 


कुछ नई नियुक्तियाँ 
33०००५॥//४-ीठ ४०६-७५७----- 
(१) सर एम. वेंकट झुब्बाराव | आप नागपुर में 
हेदराबाद सरकार के राजदूत नियुक्त हुये हैं । 
(२) सी. पी. सरकार ने नागपुर के अग्रेजी पत्र 'हितबाद 
के भू० पू० सम्पादक श्री एम० डी० सहाने को अपना 
प्रकाशन अफसर नियुक्त किया है । 
(३), मि० डब्लू. आर. पुरानिक बी. ए., एञ्न. एल. बी. 
: ' सध्यप्रान्त के ऐडवोॉकेट जेनरल नियुक्त हुए हैं ।“ 


कल कर. 
की 
386 


डर 


तानाशाही ५ जिलभणशं7 )--+ आजकल संसार में 
दो विचार धाराओं में संघर्ष हो रहा है । उनमें से एक 
तानाशाही ओर दूसरी प्रजातन्त्री राप्ट्रों का प्रतिनिधित्व 
करती है । तानाशाही राष्ट्रों में व्यक्तिगत स्वाधीनता का 
कोई स्थान नहीं । व्यक्ति समाज-सशीन का पुर्जा समभका 
जाता है । रूस, जरमनी, इटली ओर जापान ओर स्पेन 
इसी कोटि के राष्ट्र हैं । इसमें व्यक्ति को कोई सत्ता नहीं। 
हिन्सा उनका हथियार हैं | हिन्सा के भों कई रूप हो 
जाते हैँ । खुफिया पुलिस नियुक्त की जाती हे । विरोधियों 
तथा अनुशाप्तन भंग का प्रतिकार केवल मृत्यु द्वारा किया 
जाता हे । तानाशाही राष्ट्रों में खुफिया पुलिस, तलवार 
ओर जललादों से ताकत आतो है | जा हुक्म नहीं मानता 
उसे भोत के सिवाय ओर कोई सज़ा नहीं दी जाती । 


प्रजातन्त्र ( 0०70०७८ए ):--प्रजातन्त्री राष्ट्रों में व्यक्ति 
को उन्नति ओर उसको खुशहाली को चरम उद्देश्य समझा 
जाता है । सरकार को इस उद्देश्य की पूर्ति का साधन- 
सात्र समझा जाता हे । व्यक्तियों के कुछेक अधिकार 
निश्चित हैं, जिनकी हर समय रक्षा की जाती है । लाचार 
होकर ही नेतिकबल का इस्तेमाल किया जाता है । 
इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमेरिका इसी प्रकार के राष्ट्र हैं । 
,. अजातन्त्र को सफलता के लिये संगठन ( 0०छथ7ं४७- 
४००) अत्यन्त आवश्यक चोज है'। शक्तिशाली प्रजातन्त्र के लिये 


पार्टी-सिस्टम के अनुसार आत्म-अनुशासन की अत्याधिक 
आवश्यकता रहा करती है । 


| कक] 
व इगलंण्ड एक ग्रजातन्त्र राष्ट्र 
6 ओर बह 


#  किसो भी तानाशाही राष्ट्रों के समान संगठित 
। पार्टी-सिस्टम से प्रजातन्त्र शक्तिशाली हो जाता है 


२२१ 


पार्टी का निर्माण स्वेच्छा से किया जाता है । आज एक 
पार्टी में हैँ उसकी इच्छा हो तो वह छोड़ भी सकता है। 
सगर एकवार किसी पार्टी में शामिल हो जाने पर व्यक्ति 
के तसाम काये पार्टी के आधीन होजाते हैं । इसमें कोई 
भी व्यक्ति दलील बाजी कर सकता है, लड़-फगढड़ सकता 
है, ओर सममा बुका सकता है, लेकिन उसे रहना अपनी 
पार्टी में ही होगा । गजातन्त्र की सफलता तथा प्रकार के लिये 


(४ 


अथम भाग का १८६ सफा पढ़ना चाहिये । 


--$सी० पी० गजट से प्राप्+-- 


मराठी गवनेमेंट हाईस्कूल अमरावती १९ जून १६३६ 
से रेसीडेन्शल हाईस्कूल कर दिया गया है । क्लास आठवीं 
में सिफे एक वर्ग रहेगा, क्लास नवीं में २ बग, १० वीं में 
२ वर्ग, ओर ११ वीं कक्षा में ७ वर्ग रहेंगे । पांचवीं, छटवीं, 
ओर सातवीं कक्षाएँ अब इस हाईस्कूल में नहीं रहेंगी। इसकी 
सफलता पर और भी स्कूल्स निकट भविष्य में पब्लिक 
स्कूल बना दिये जावेंगे । 


न्‍न्‍रासररपपब्थकसतरपयादधजक सनम म3+क सनक 


मी आओ 
श्र 
55५ 


नागधुर हॉइस्कूल सर्दीफिकेट परीक्षा 
१९३७, 
सखिविक्ल ( प्रथम पत्र ) 
भाग (अ ) 
पु 
१. समाज की उत्पत्ति ओर विकास का बर्णान संक्षेप 
में करों | साम्राजिक इकाई ( 800] प्र )की दृष्टि से 
कुटुम्ब का महत्व दर्शाओं । 
२. राज्य ओर सरकार में जो अन्तर है डसे स्पष्ट 


करो । सरकार के कोन कोन से अंग हं ? प्रत्येक अंग 
के कार्यों का बणुन करो | 


२. ख्तंत्रता ओर कानून को समझाओ । सिद्ध करो 
कि “ कानून दाग लगाये गये प्रतित्रन्धों से ही लोगों 
की स्वतंत्रता को प्राप्ति और पुष्टि होती है |” 


४. नागरिक शब्द से तुम क्‍या समभते हो ? 
नागरिक के मुख्य कतंव्य (१) अपने कटम्य ओर (२) अपने 
इज्य के प्रति क्या हैं ९ 


४. नीचे के वाक्‍्यों में जो खाली स्थान हैं उनमें 
उचित शब्द, वाक्यांश या वाक्य (लिखकर उन्‍हें पूर्ण करो:- 
( झ) ऊुंछ महत्वपर्ण आधकार जो वतंमान समय में 


अत राज्यों के नागरिकों काग्राप्त हैं | वे इस 

















छ्‌्‌ 
प्रकार हूँ:--(९) ) (२)- 4) कट, 

४) (४) » ओर (६) 
वे) निम्न 'जाखत व्याक्तयों को मताधिकार प्राप्त नहीं 





ढ:(१) ५ (२) 


(४2) ४ (४) । 


आर ८६) 











रर३ 


(स) नागरिकों के कुछ दोप जो उन्हें अच्छे नागरिक 














बनने में रुकावट डालते हैं:--(१) ह 
(२) $ (३) | (७) 
भाग (ब) 


६. अपने प्रान्त के स्युनिसिपेलिटी के संगठन और 
कार्यो का वर्णन करो 
७, जिल्ला क्या है! डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट ओर 


सेशन जज और सुपरिन्टेन्डेण्ट आफ पुलिस के क्‍या क्‍या 
काय हैं | 

८. प्रान्तीय सरकारों के (१) रक्षित ओर (२) 
हस्तान्तरित विपयों से तुम क्या समझते हो ? यह विभाजन 
कब ओर क्‍यों किया गया ? 

६, (अ) निम्न लिखित व्यक्तियों के विपयों में एक 
एक वाक्य में नागरिक को हेसियत से जो कुछ जानते 
हो लिखो:-- (१) लाडे लिनलिथगो (२) सर एच. सी 
गोवन, (३) पंडित जवाहिरलाल नेहरू, (४७) सर एम 
बी. दादाभाई, (५) डा० राघवेन्द्रराव, ओर (६) . स्वर्गीय 
मि० एम. वहीं. अभ्यंकर । 

(ब) संक्षिप्त टिप्पणी लिखो:--(१) भारत सचिव, (२) 
गवनर-जनरल की काय कारिणी सभा । 


१९३८, 
सिविक्सख ( प्रथम पत्र ) 
खंड (अ) 
१. कुछ उदाहरण देकर समकाओ कि सहकारिता 
(80-०?७'४४०॥) ओर श्रमविभाजन (]2एं807 ० 7,&॥00प/०) 


४४४ 


मे समाज की उन्नति में झुख्य भाग लिया है । 


२. एक जन समृदाय को राष्ट्र (४०४०० ) कहना 


क्ित किन दशाओं से ठीक होगा । क्या भारतवर्ष एक 
राष्ट्र हैं ? 


५७286: 


न 


३, नागरिक ( 0४४०७ ) ओर परदेशी ( /॥07 2 
म॑ भेद बताओ । उन नियमों में से कुछ लिखो जिनका 
पालन करने से “ परदेशी * ' नागरिक ” बन सकता है । 


४. आधुनिक राज्य (०06७४ 5088) में व्यवस्थापक 
संडलों (.०28990/ए6 300॥68 ) के कार्य ओर अधिकार 
क्या हें? 


(0) “पण प्रजातत्र से,” (7) “भारतवर्ष में? 
व्यवस्था-संबंधे विभाग ( .6£7४०४०पए्ए७४ ) के सदस्य 
किनस॑ चुने जाते हैं ! ; 


खंड (व ) 


शत ० शा कई 
७. गवनेर-जनरल की प्रबंधकारिणी सभा (7;5७०ए४ए७ 


(पार) ) का संगठन ( 00788000४09 ) संक्षेप में लिखो | 
सन १६३५ के एक्ट से इसमें कया परिवतेंन हो जायगा ? 

६. सरकार के किस किस विभाग का प्रबंध सारत- 
सरकार दह्वराग ओर किस किस विभाग का प्रब॑ध प्रान्तीय 
सरकार द्वारा किया जाता है ? 


प्ज्‌्‌ 
४. भारतवप क्र प्रान्तीय सरकारों के रक्षित विभाग 
हक टस्‍्तास्तर्तल विभाग से तुम क्‍या समभते हो ? 


भारतवप के नथ शासन-विभ्ाग के अनुसार यह अंतर 
पायम हे यथा नहीं ? 


2२४ 


४.) २7 कर (क ० हो ५ उन्त अप 
८, देहात के मुख्य अधिकारी कोन होते हैं ? उनके 
र्‌ः 95 दा ५ कल 
कतंव्य क्या हैं ? तुम्हारे प्रान्त के ग्राम्यपंचायत के क्‍या 
क्या कार्य हैं ? 

९, (अर ) निम्नलिखित प्रख्यात व्यक्तियों पर संक्षेप 
में टिप्पशियाँ लिखो । किसी टिपण्णी में पचास से 
अधिक शब्द न होंः-- 

() महात्मा गांधी, (४) सर हरीसिंह गौड़, 
(7) श्रीमान अणे । 

(ब) अपने प्रान्त के वतेमान मंत्रियों ( १(79/50978) 

के नाम लिखो । जिस जिस दल से उनका संबंध है 


उस उद्दे है 
उसका मुख्य उद्देश्य क्या है । 


१६३९, 
( सिविक्स प्रथम पत्र ) 
भाग (अ) 

१. “समाज ? ( 50००५ ) और “ राज्य ? ( 80906 ) 
में अंतर बतलाओ । दोनों में परस्पर कया संबंध है? 

२. कानून (॥,७कछत ) किसे कहते हैं ? लोगों को 
उसका पालन क्‍यों करना चाहिये ? किसी प्रतिनिधि 
लोकतंत्र ( +०9788७7४४ए७ . वै०7०००७०ए ) में कानून 

०65 बज 
बनाने की प्रणाली का संक्षिप वशुन करो । 

३. “अधिकार ? ( ४2॥6 ) शब्द की व्याख्या करो; 
तथा "नागरिक अधिकार! ( 0शा 7४28088) और ' राजनेतिक 
अधिकार” (?0०॥४०४ णं278७) में भेद बतल्लाओ । अधिकार 
ओर कत्तंव्य एकही वस्तु हैं, जो केवल भिन्न भिन्न 


श्र 


दृष्टि कोणों से देखी जाती हैँ” (छिल्टा॥8 द्वातते वे08 
876 8776 809 [0060 86 #"09 079070श॥॥9 ए०ण॥8 ०0 
ए०ण, )इस वाक्य के भाव को समझकाओ । 


४. (अ) एक आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्य में किसी 
सतदाता (४०४७०) में प्रायः कोन कौनसी योग्यताएँ होनी 
चाहिये १ ह 


(ब) “चिट्ठी द्वारा बोट' (४०४७ 9ए ४७०० वाक्यांश 
का तुम क्या अर्थ समझते हो? वंह क्‍यों आवश्यक है । 

४५. (अ) (१) किन परिस्थितियों में किसी नागरिक 
को नीचे लिखे अधिकार नहीं दिये जाते ? 

तथा, (२) इनमें से किन अधिकारों का एक स्थानीय 
निवासी विदेशी साधारणुतः अधिकारी है ? 

जीवनाधिकार, भापण - स्वातंत्याधिकार, मताधिकार 


तथा स्थायी - निवासाधिकार ( ड्िंट+ 40 एुछशाक्वा०ाा 
7680670७ ) ? 


ह (ब) (१) एक नागरिक, तथा (२) एक स्थानीय- 
निवासी विदेशी (88४१७॥॥ »790) पर निम्नलिखित कर्तैव्यों 
में से कोन कोन से लागू हैं ? 
(क) कानून पालन करने का कत्तंव्य, 
(ख) टेक्स देने का कर्त्तव्य, 
(ग). ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनकर कार्य करने 
का कत्तेज्य , 
ओर (घ) सैनिक-सेवा (्‌ पताद्वा'ए. 86"ए08 ) 
करने का कर्त्तव्य | 


ग्‌२र७ 


भाग (ब) 


६. मध्यप्रदेश ओर बरार की किसी डिस्ट्रिक्ट कोंसिल 
कल ० (्‌ः ब् पं 
के संगठन, कायवबाही, तथा सालाना आमदनी के द्वार 

७ ७३ श्‌ः 
का संक्षेप में वर्णन करो । 

७, सन्‌ १९३५ के भारतीय शासन-विधान के कारण 
तुम्हारे प्रान्त के शासन के कार्येकारी (75००॥४४०७) तथा 
व्यावस्थापक-संडल (,6278]8779) में कोन कोन से मुख्य 
परिवर्तेन हुए 

८. सन्‌ १९१५९ के भारतीय शासन-विधान के अनुसार 
गवर्नर-जनरल के अधिकार गिनकर लिखो । 

६. (अ) जिन प्रान्तों का शासन चींफ़ कमिश्नरों द्वारा 

० (5 ५ 03६ [कप 
होता है उनके नाम लिखो, ओर यह भी बतत्नाओ कि 
न ६०७ 0 में 
उनके शासन तथा गवनरों के प्रान्तों के शासन में क्‍या 

भेद है ९ 

(ब) नाम लिखो:-- 

(१) उन ग्रान्तों के, जिनमें कांग्रेस के मंत्रीमंडल 
काय करते हैं, 

(२) उन प्रान्तों के, जिनमें मुसलमान बहुत संख्या 
| में हैं; बंगाल, आसाम, पंजाब, सिन्ध प्रान्त, 
सीमाप्रान्त ] 

(३) भारत की सर्वेश्रथम महिला मंत्री का; 

ओर (४) अपने प्रान्त की व्यवस्थापक सभा के वर्तमान 

अध्यक्त ( 9068/76० ) का | 


करके फलरनअकिनननननानीयाानकन. का. 


सिविक्सख (दूसरा पत्र ) 
भाग (अ) 

१, केन्द्रीय ओर आन्तीय सरकारों की आयके मुख्य 
मुख्य साधन कोन कौन से हैं ! 

२, भारतवर्ष के सार्वेजनिक स्वास्थ्य के अत्यन्त 
खराब होने के कुछ हानिकारक आदतों को वतलाओ है 
हिन्दस्तान के सावजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिये 
सरकार कौन कौनसे कार्य कर सकती हे ? 


/ 5 
>> 


३. हिन्दुस्तान में किसानों की सहायता के लिये 
हि. कम धर 
सरकार कोन कोन्से काये कर सकती है 


४. व्यापार ओर वाणिज्य की उन्नति के लिये जनता 
ओर सरकार को क्‍या क्या करना चाहिये ? 

४. सहायक साख समितियों के वारे में तुम क्‍या 
जानते हो । वे किसानों की सहायता किस प्रकार करती हैं ? 
६, ।नम्नलि'खित विपयाों पर टिप्पणो लिखों:-- 

(१) तकावी, (२) अकाल निवारण, (३) वाणिज्य की रक्षा, 


(४७) आयकर ओर नमक कर, (५) पोस्टल सेविग्जवैंक । 


भाग (व) 
७. धारा-सभा क्या हे ? धारा-सभा के सदस्यों 
का जनता द्वारा चुना जाना क्‍यों आवश्यक है ? 


ह पुलिस ओर जनता में सहयोग कौ आवश्यकता 
! सहयोग की कमी हिन्दुस्तान में कहां तक है ? 
६. 


लोकतंत्र शासित देशों के लिये शिक्षा बड़े महर 
की चीज क्‍यों समझी जाती है ९ 


र्क्न्यां 
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१. अध्यप्रान्त तथा वरार के न्‍्यायविभाग का संगठन 
( जापालंश ०हुण्गांश्वा।07 ) संक्तेप में वर्णन करो और 
इस सम्बन्ध सें इस प्रान्त के सचसे बड़े न्यायालय (00०) 
का संगठन ( (०त्रठ्शा।णा ) भी दर्शित करो | 
२. कर (9७5) क्या है ? लोगों को कर क्‍यों देना 
चाहिये ? भारतवबपष के कर लेन वाले भिन्न भिन्न 
अधिकारीवर्गों ( 4धा।एणतत05 ) के नाम बताओ । और 
एक नक्शा द्वारा वे मुख्य कर बताओ जो उपरोक्त अधिकारी- 
वर्गा में से प्रत्येक की जाते हैं 


3, आद्यागिक शिक्षा ( ए०८४४०४४| ९१४०४॥४०४ ) से 
तुम क्या समभते हा ? इसको आवश्यकता दर्शाओं । 
तुम्हारे प्रांत्त मे ऐसी शिक्षा के लिये जो सुविधायें हों 
उनको संक्षेप में लिखा । 

४. घरेल्व घन्धा या व्यवसाय ( (/0॥89290 770 78779) 
किसे कहते हैं ? मध्यप्रान्त में जो मुख्य मुख्य घरेलू 
व्यवसाय पहिले ही से हां या जा सफलतापूवक कराय 
जा सकते हों उनमें से छुछ के नाम लिखों । 

४, आवचपाशी या सिंचाई ( ॥7728०707 2 के विस्तार 
आर रीतियों का संक्षेप में उल्लेख करो और भारतवर्ष में 
इसकी आवश्यकता पर अपने विचार दर्शित करो। सिंचाई 
के सरकारी कार्य इस देश में किस प्रकार विभाजित हैँ ? 

६. “भारतीय र्यत (प्रजा) की निधनता तथा कजंदारी 
का हल सहकारिता! सें--महाजन ओर मध्यजन ((क्‍00069०) 
को निकाल डालने में-है” । इसे समकाओ | 
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७, रेलमाग ओर जलसाय की संबंधित आवश्यकता 
को दर्शाओं । इन दो के अतिरिक्त भारतवर्ष में आने 
जाने के दूसरे क्या जरिये हैं ? आनेजाने के जरियों 
से लोगों को किस प्रकार लाभ पहुँचता है ? ेु 

८. निम्नलिखित पर संक्षेप म॑ टिप्पणीयाँ लिखो:--- 

(अ) सी. आई. डी. (7%७ 0. ॥. 9, 
(व) यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कार ( 76 ऐफाएशआशआंफए 
व कत2 ७098) | 
(स) कर्जा समझता बोड ( ]696 0०४०7 
30%708 ) । 
आर (द) विद्यासंदिर याजना (7१७ '५३07४-)/&४0॥7 
5९॥७॥४७ ) | 

६. (अ) नीचे के वाक्यों में जो खालीं जगह हैं 

उस उाचत शब्द या वाक्यांश लिखकर उन्हें है पृर्णु करो: 
() भारतवर्ष के अधिक साधारण संक्रामक 

















रॉगों में से कुछ () (॥) ----- 
(7) (९) हे 

(2) सहकारिता के सोलिक नियम () ----- 
(४) (37) हे 


(व) निम्नलिखित में से प्रत्येक के विपय में एक 
एक वाक्य लिखो जिसमें वह कार्य दर्शाओं जो उसे सौंपा 
गया है 

(0) डायरेक्टर-ऑफ-पब्लिक-इन्सटकशन | 

(37) “सर्पक्टर-जनरल-ओऑफ-सिविल्-होंसपिटल्स | 


(४) रजिस्ट्रार ऑफ फोऑपरेटिव सोसायटीज़ | और 
(7) डारेक्टर-ऑफ-इन्डस ट्रीज़ । 
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१, (अ) प्रत्यक्ष ओर अग्रत्यत्ष करो (76७ ब7वते 
छ्राका००७ (85०5 ) में क्‍या भेद हे ? प्रत्येक के दो 
उदाहरण दो । 

(व) क्‍या इस रीति से कर लगाये जाने चाहिये कि 
सभी नागरिकों को न्यूनाधिक वरावर रकम देनी पड़े ? 

२. मध्यप्रदेश ओर वरार के पुलिस-विभाग के 
संगठन ( 07एथण०2०४४०॥ ) की एक रूपरेखा दो । 

३. हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के 
लिये सरकार को भरसक प्रयत्न करना चाहिये; इस बात 
को सिद्ध करने के लिये प्रमाण दो । “अनिवाये प्राथमिक 
शिक्षा” का तुम क्‍या सतलब सममते हो ? 

ले >> &_ चक ज. बच 
०, नीचे लिखी बीमारियों के फलने पर सरकार, 
स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं, ओर नागरिकों को क्‍या करना 
चाहिये ? 
(१) हैजा (कॉलरा ) (२) ताअऊन (पछ्लेग ), और 
(३) मलेरिया । 

४. इन पर टिप्पणियाँ लिखोः-- 

(अ) शहर में पार्कों (79778 ) और खेल के मेदानों 
( ?]9927०7708 ) से लाभ; ओर 


(ब) गाँवों ओर शहरों के बीच की सड़कों का महत्व | 

६. भारतीय खेती में जो दोष तुम्हें दिखाई देते 
हों, उनमें से मुख्य चार का उल्लेख करो, और यह भी 
बताओ कि उन दोषों को दूर कैसे किया जाय ! 
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७, संक्षेप में वर्णन करो कि किस प्रकार काई सरकार, 
(अ) विदेशी प्रतिद्वंदियों से स्वाजातीय उद्योगों की 
रक्त करती हैं, आर 
(वे) कारखानों के मालिकों से मजदूरों की राक्ा 
करती हे 
८, किसी नमृना-स्वरूप (797०७ ) भारतीय ग्राम 
के (१) गलियारों था गलियों, (२) मकानों, (३) पानी 
मिलने के द्वारों ( ज॥०/-४००ए5 ). (७) पानी निकलने 
की नलियों (07०2० ), (०) शिक्षा ओर (६) उद्योग 
धंधों की दशाओं का संक्षेप भें वशन करो । 
६, इन पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखा:-- 
(अ) यूनिवर्सिटी ट्रेनिज्ञ कार, (व) भारतीय सेना 
आर (स) आवकारी-लगान । 


